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 संसदीय वाद  विवाद

 para  शीर  उत्तर )

 शासकीय  वृत्तान्त
 लिबास

 ३३०५  ३३०६

 लोक  सभा
 सरदार  हुक्म  क्या  में  जान  सकता

 हूं  कि  क्या  यह  औद्योगिक  शिष्टमंडल  एक

 मंगलवार  ९  जुलाई  १९५२  विशेष  शिष्टमंडल  था  ?

 श्री  ठटा  टी ०  इस
 सदन  की

 बैठक  सवा  आठ  बजे  समवेत  हुई
 में  था  कि  शिष्टमंडल  भारत  के  औद्योगिक

 [ater  महोदय  अध्यक्ष-पद  पर  आसीन  थे  ]
 विकास  में  सहयोग  देने  संभावनाओं

 का  पता  लगाना  चाहता  था  और  भारत से

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर  जापान  को  अधिक  माल  मंगवाने  की  संभावना

 जापानी  औद्योगिक  शिष्टमंडल  का  भी  पता  लगाना  चाहता  था  ।

 उन्होंने
 क्या

 सरदार  हुक्म  fag:
 *  R%Lo.  सरदार  हुक्म  सिह  कोई  प्रतिवेदन  तेयार  किया  और  क्या  हमें

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  उसकी  कोई  प्रतिलिपि मिली  ?
 कृपा  करेंगे  :

 श्री  टी०  टो०  कृष्णमाचारी :

 जापान  सरकार  ने
 ७  विमान

 उन्होंने  हमें  कोई  प्रतिवेदन  पेश  नहं

 १९५१-५२  में  भारत  को  कोई  औद्योगिक

 शिष्टमंडल भेजा  था  ;  और

 श्री  के०  क्या यह  सत्य

 है  कि  शिष्टमंडल  के  आने  के  फलस्वरूप  एक

 जापानी  प्रतिष्ठान  जमशेदपुर  में  टाटा  लोहा शिष्टमंडल  भारत में  कितने  दिन

 रहा
 और  उसने  किस  किस  स्थान  का  दौरा

 इस्पात  कारखाने  के  आधुनिकीकरण

 किया  ?  में  सहायता  देने  के  लिये  सहमत  हो  गया  है  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी
 ०

 टी  ०  श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :
 क्या

 अस्पष्ट  सुझाव  परन्तु  कोई  भी  सफल
 कृष्णमाचारी )

 :  जापान  सरकार
 द्वारा

 नहीं  हुआ  ।
 प्रेषित  एक  औद्योगिक  शिष्टमंडल  जिस  में

 कतिपय  अग्रगण्य  जापानी  औद्योगिक
 श्री  बंसल  :  क्या  अपील  लोहे  और

 इस्पात  के  विकास  के  विषय  में  इस
 मार्च  १९५२  में  भारत  आया  था  ।

 से  कोई  बात  हुई  यदि  हुई  थी

 वह  मंडल  एक  मास  से  अधिक
 काल  तो  ae  वार्ता  किस  प्रक्रम  पर  है  ?

 श्री  टी  ०  dato तक  भारत  में  रहा  और  उसने  कई  स्थानों  का  कृष्णमाचारी  :  जेसा

 दौरा  किया  जिन  में
 कि

 मेंने  कहा  कुछ  अस्पष्ट बातें  हुई  थीं

 और  तत्पर  हम  नें  जापानस्थित  अपने

 दामोदर
 राजदूत  के  द्वारा  जापानी  सहयोग  से  भारत

 घाटी  आदि  भी  सम्मिलित हैं  ।  में  अपील  लोहे  के  विकास  संभावना

 530  PSD.
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 के  विषय  में  कुछ  पत्र-व्यवहार  किया  यदि  ऐसा  हैं  तो  इस  विषय में

 परन्तु  उसका  अभी  कोई  मूर्तरूप  नहीं  बना  है  ।  क्या  विनिश्चय किया  गया  है  ?

 श्री  एम०  एस०  गुरुपादस्वासी :  कया  में  प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल

 जान  सकता हुं  कि  क्या  यह  शिष्टमंडल  भारत  तथा  इस  विषय  पर  विशेष

 सरकार  के  आमंत्रण  पर  भारत  आया  था  ?  विधान  बनाना  आवश्यक  नहीं  समझा  गया है  ।

 श्री  टी ०  टी  कृष्णमाचारी :  में
 संविधान  के  अनुच्छेद  १०५  में  संसद्

 ठीक  ठीक  नहीं  बता  सकता  कि  कोई  विशेष
 सदस्यों  और  उसकी  समितियों की

 दोषियों  और  विशेषाधिकारों और  उन्मुक्तियों आमंत्रण गया  था  या  नहीं ;  स्पष्टत

 वे  भारत  सरकार  की  सम्मति  से  ही  आये  थे  ।  को  परिभाषित किया  गया  है  ।  जिस हद  तक

 वे  विहित  नहीं
 उस

 के
 विषय

 श्री  क्या  में  जान  सकता  में  संयुक्त  राजतंत्र  ग्रेट  ब्रिटेन की  संसद  की

 हूं  कि  क्या  जापानी  शिष्टमंडल  नें  मद्रास में  लोकसभा  में  प्रचलित  प्रथा  की  ओर  निर्देश

 फाउन्टेन  पेन  का  कारखाना  खोलने  की  किया  गया है  ।  इन  मामलों  का  पुनरावलोकन

 प्रस्थापना  की  है  ?  करने  की  और  संसद्  की  शक्तियों  तथा

 विशेषाधिकारों  को  विधि  द्वारा  अग्रेतर
 श्री  टी०  दी ०  कृष्णमाचारी :  उस

 भाषित  करने  की  कोई  आवश्यकता  प्रतीत

 विषय  पर  बाद  में  एक  प्रश्न  आ  रहा  है
 नहीं हुई  है  ।

 हमारे  पास  कोई  जानकारी  नहीं  है  ।

 सेठ  अचल  fag:  क्या  माननीय  मंत्री  श्री  एस०  एन०  में  यह  जानना

 बतलाने  की  कृपा  करेंगे  कि  उस  इंडस्ट्रियल  चाहता  कि  क्या  सरकार  को  कोई

 fart  औद्योगिक  शिष्टमंडल  ने  कोई  रिपोर्ट  अध्यक्षता  अनुभव  नहीं  हुई  है  ।

 दी  है  और  अगर  दी  है  तो  क्या  उसको  यहां

 पर  रखने  की  कृपा  करेंगें  ?  अध्यक्ष  महोदय  शांति  ।  में

 माननीय  सदस्य  को  बता  देता  हूं  कि  इस  प्रश्न
 अध्यक्ष  महोदय  :  शिष्टमंडल  क

 प्रतिवेदन  मांगते  =
 पर  अध्यक्षों  के  सम्मेलन  में  दो  बार  विचार

 किया  गया  था  ।  अधिक  जानकारी  के  लिये

 श्री  टी०  टो  कृष्णमाचारी  :  सें वह  मुझ  से  मिलें तो  अच्छा  रहेगा

 श्रीमान  हमारे  पास  कोई  प्रतिवेदन  नहीं हैं  ।  उन्हें  जानकारी दे  दूँगा  |

 संसद  के  विशेषाधिकारों  सम्बन्धी  विधेयक

 FRCL.  श्री  एस०  एन०  क्या  सीमा को  घटनायें

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 FQ 263.  श्री  एस०  एन०  FIT

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  : क्या  सिद्ध  के  प्रत्येक  सदन  की

 और  सदस्यों  तथा  प्रत्येक सदन  की  समितियों

 की  विशेषाधिकारों  और  क्या  यह  सत्य  है  कि  हाल  ही  के

 यो ंको  परिभाषित  करने
 के  विधेयक  को

 महीनों  में  पांडीचरी  के  आसपास

 घटनायें  बढ़ती  जा  रही  हैं  ;
 संसद =  वर्तमान  सत्र  में  पुरःस्थापित

 करने  के  प्रश्न  पर  सरकार  ने  विचार  किया  यदि  ऐसा  at  ये  घटनाएं

 है  ;  और  किस  प्रकार की  हैं  ;
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 at  एस०  एन०  दास
 अब  तक  कितनी  घटनाओं  के  क्या

 में

 समाचार fas  हें  ;  और  जान  सकता  हूं  कि  यह  सत्य हे  कि

 सरकार  ने  स्थिति  पर  काबू  पाने
 फ्रांसीसी  भारत  में  कुछ  पदाधिकारी  इन

 आक्रमणों तथा  घटनाओं  में  भाग  लेते के  लिये  क्या  कदम  उठाये  हैं  ?

 रहे  हें
 ?

 प्रधान  मंत्री  के  सभा सचिव

 सतीश  तथा  पांडीचरी  के
 श्री  सतीश  चन्द्र

 :
 में  ने  अपने  उत्तर  में

 आसपास  सीमा-घटनाएं  तो  होती  रही  हूँ  परन्तु
 जिन  बारह  घटनाओं  के  प्रति  निर्देश  किया  है

 गत काल से  उनकी  संख्या  में  वृद्धि नहीं  हुई
 उनमें  से  दो  में  फ्रांसीसी भारत  के  एक  पुलिस

 दरोगा  नें  भाग  लिया  था सन
 १९५१  से  ऐसी  बारह  घटनायें  घटी

 ह

 श्री  टी०  Fo  क्या  में  जान
 ये  घटनाएं  इस  प्रकार  की  हैं  :

 सकता  हुं  कि  भारतीय  राज्य  क्षेत्र से  अपहृत

 (१)  फ्रांसीसी  पुलिस  द्वारा  व्यक्तियों  व्यक्तियों के  विषय  में  भारत  सरकार  द्वारा

 पर  आक्रमण  तथा  उन्हें  निरूद्ध  करना  |  विरोध  प्रकट  करने  के  और  अन्य  कार्यवाहियों

 (२)  भूमि को  जोतने  बोने  में  रुकावट  के  क्या  परिणाम हुए  हैं  ?

 डाल  कर  और  फ़सलों  एवं  फलों  को  लूट  कर  श्री  चन्द्र  :  सीमा-आरक्षी  की

 सीमावर्ती  निवासियों  को  परेशान  करना  |  संख्या  बढ़ा  दी  गई  और  इन  मामलों

 (३)  फ़्रांसीसी पुलिस  art  भारत  के  पर  विचार  करनें  के  लिये  स्थानीय

 राज्यक्षेत्र  में  अतिचार  और  ग्रामीणों के  कारियों  का  एक  सम्मेलन  भी  हुआ  था  ।

 अपहरण का  प्रयत्न  ।
 थ्रो  टी०  के०  चौधरी :  में  यह  जानना

 व्यक्तियों  का (४)  पुलिस  तथा  गुंडों  द्वारा  पाक  चाहता  हूं  कि  क्या  अपहत
 तथा  संयुक्त  रूप  से  आतंक  फैलाना तथा  gare हो  गया  है  ?

 डराना  धमकाना  |
 श्री  सतीश  चन्द्र  अपह्त  व्यक्तियों  का

 श्री  एस०  एन०  दास  क्या  में  जान
 हो  गया  हैं  ।

 सकता  कि  क्या  सरकार  द्वारा  की  गई

 कार्यवाही  के  फलस्वरूप  कोई  भी  अपराधी  श्री  केलप्पन
 :

 कया  यह  तथ्य  है  कि  हमारे

 पकड़ा गया  है  ?  पुलिस  तथा  मद्य  निषेध  अधिकारी  इन

 श्री  सतीष  चन्द्र  :  जो  घटनाएं  फ़ांसी सी
 घटनाओं पर  आंख  मींच  लेते  हैं  ?

 भारतीय  राज्य-क्षेत्र  में  होती  है  उनसे  श्री  सतीश  चन्द्र  मेरे  पास  ऐसी  कोई

 पांडीचरी प्रयास का  सम्बन्ध  है  ।  जानकारी नहीं  है  ।

 st  एस०  एन०  दास  वह  तो  में  जानता  श्री  बादशाह गुप्त
 :

 केवल  पुलिस
 दल

 परन्तु  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  पर  ही  निभेर  रहने  की  बजाय  क्या  सरकार  ने

 पड़ौस  के  ग्रामीणों  को  आत्मरक्षा  के  लिये फ्रांसीसी  भारत  की  सरकार  ने  हमारी  च्
 ?

 सरकार  के  विरोध  पत्रों  पर  कोई  कार्यवाही  अग्न्यस्त्र दिये  हूं

 की ?  प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल

 श्री  सती दा  हिन्दी  कदाचित वे  समय  दोनों  में  से  किसी  भी  ओर  सशस्त्र  लूटमार

 समय  पर  कार्यवाही  करते  हैं  परन्तु  उसके  नहीं  हो  रही  है  और  न  भन्न्यस्त्रों  का  ही

 परिणाम  संतोषजनक नहीं  हुए  ।  प्रयोग  होता  है  ।
 वे  तो  छोटी  मोटी

 वा  रद
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 हें  जो  निस्संदेह  परेशानी की  चीज  हैं  श्री  ए०  क्या  में  जान

 यह  में  मानता  हूं  ।  परन्तु  उन्हें  नहीं  सकता  हूं  कि  क्या  सरकार  के  पास  कोचीन

 और  अलेप्पी  के  विषय  में  निर्यात  एवं  आयात
 चि

 wet  चाहिये

 कि  मानों  सेनाएं  लड़  रही

 ह  के  पृथक  पृथक  आंकडे  हूं
 ?

 बाबू  राम  नारायण  जिस  दिन  श्री  eto  ato  कृष्णमाचारी  :  यह

 दोनों  सरकारों  के  कर्मचारियों का  एक
 समुद्रीय  व्यापार  के  प्रकाशनों में  प्राप्य  हैं

 लन  हुआ  उस  दिन  के  बाद  से  क्या  कोई

 घटना हुई  है  ?  वस्त्र  एवं  धागे  का  संचरण

 अध्यक्ष  महोदय  वे  जानना  चाहते  FQLCE  डी०  राम  सुलग  fag  :  क्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 हई  कृपा  करेंगे  :

 श्री  सतीश  चन्द्र  :  क्या  भारत  के
 भीतर  डाक  पार्सलों

 ७

 कोई  अधिक  लाभ  नहीं  हुआ  है  ।  भारत  द्वारा  वस्त्र  तथा  धागे  के  भेजने  पर  से  रोक

 हटाली गई  है  ;  और

 क्योंकि  क्या  विदेशों  को  डाक  पारसलों

 द्वारा  वस्त्र  तथा  धागा  भेजने  के  लिये  भी घटनाएं  जारी  हैं  |

 एसी  ही  सुविधा  दी  गई  है
 ?

 क्षेत्रों  से  आयात

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०
 *

 २१८४.  श्री  पी०  टी०  क्या  दी  ०  :  श्रीमान् ।
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  :  विदेशों  को  डाक  पारसलों  द्वारा

 तिरुवांक्र-कोचीन  में  के
 वस्त्र  तथा  धागा  निर्यात  अनुज्ञप्ति  द्वारा  भेजा

 जा  सकता हैं  । पारियों  को  तिस्वांक्र-कोचीन  के

 लाभों  किसी  अन्य  को  १९५१-५२  में  डालर  डा०  राम  सरगम  सिंह  :  कया  में  जान

 क्षेत्रों  से  डालर  चलाये  के  रूप  में  जिन  वस्तुओं  सकता  हूं  डॉक  पार्सलों  द्वारा  कपड़ा

 के  आयात  की  अनुज्ञा  दी  गई  थी  उनका  कूल  तथा  धागा  भेजने  पर  जो  रोक  वह  कब

 मूल्य  ;  और
 हटा ली

 गई  थी
 ?

 १९५१-५२  में  तिरू  वॉकर-कोचीन  श्री  टो०  टी ०  कृष्ण सा चारों  :  ?  मई

 से  निर्यात  द्वारा  अर्जित  डालर  चलार्थ  का  १९५२  से  ।

 कुल  मूल्य ?

 डा०  राम  सुलग  सिंह  :  क्या  में  जान
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी  ०

 ठी ०.  कृष्णमाचारी  :
 सकता  हुं  कि  क्या  यहां  से  डाक  पारसल  द्वारा

 प्रवासी  भारतीयों  को  वस्त्र  भेजने  के  मामले

 आयात  अथवा  निर्यात  अनुभूतियों के  विषय  में  भी  ऐसी  सुविधा  दी  जायेंगी  ?
 में  आवेदकों  के  निवासस्थान के  आधार  पर

 अभिलेख नहीं  रखे  जाते  |  सरकार  श्री टी  ०  ato  कृष्णमाचारी  हा

 इस  जानकारी के  नने  में  असमथ  है  ।  निर्यात  अनुज्ञप्ति यां  प्राप्त  करके  ।
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 श्री  टी०  gto  कृष्ण माचा रों  मुझे नैदरलैंड्स  के  साथ  व्यापार

 *२१८७.  डा०  राम  सुलग  सिह  :  क्या  विश्वास  कि  इसमें  से

 कांश  जानकारी प्राप्य  है  । वाणिज्य तथा  उद्योग  मंत्री यह
 बतानें  की

 कृपा  करेंगे  :
 अचल  निष्क्रिय  सम्पत्ति

 भारत से  नैदरलैंड्स  को  निर्यात

 की प्रधान मद्दे  कया  हैं  |  और  2222.0  डा० राम  सुभग  fag :

 भारत  को  नेदरलेंड्स से  आयात  की
 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 :

 क्या  यह  तथ्य  हैं  कि  अचल
 प्रधान मर्दे  क्या  हूँ  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योगमंत्री  (sth  टी ०

 निष्क्रिय  सम्पत्ति का  मूल्यांकन  कुछ  मासों

 \  भ
 से  किया  जा  रहा  है  ;  और

 ही०  कृष्णमाचारी
 :.

 वनस्पति

 क्या  यह  तथ्य  हैं  कि  सरकार
 ने

 रद्दी
 उन  विस्थापित  व्यक्तियों  जिनके  सम्पत्ति

 ee  की  तेल-बीज  और

 चमड़ा  |
 के  दावों  की  जांच  पूरी  हो  चुकी  ऋण

 आदि  के  विषय  में  राशियों की  अगली

 उपकरण  तथा  वैज्ञानिक
 कीमतों  की  वसूली  स्थगित  कर  दी  है

 ?

 पाक-सामग्री और  तेली  का  धातुएं  पुनर्वास  मंत्री  ए०
 पी०

 तथा  कच्ची  नकली  रेशम  का  हां  ।

 डेक्सट्रीन  तथा  वस्त्र

 हां
 ।

 आदि  तथा  चमड़ा  रंगने  के  रासायनिक

 डा०  राम  सुभग  सिह
 :

 क्या  में  जान
 पदार्थ  तथा  उनसे  बनाई  गई  वस्तुएं  |

 सकता  हूं  कि  किस  श्रेणी  के  विस्थापित

 डा०  राम  सुभग  fag
 :

 क्या  में  नेदरलेंड्स  व्यक्तियों को  यह  रियायत  दी  गई  है  ?

 से  आयातित  तथा  उसे  निर्यातित माल  का

 मूल्य  जान  सकता  हूं
 ?  श्री  ए०  पी०  जैन

 :  कदाचित  माननीय

 मंत्री  का  निर्देश भाग  के  प्रति है  ।
 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  किस

 उस  में  छोटी  नगरीय  ऋण  योजना  के

 कालावधि  के  लिये  ?
 अधीन  ऋण  लेने  सरकार से  खरीदें

 डा०  राम  सुभग  सिह  :  विगत  वर्ष
 गये  मकान  या  जमीन  के  प्लाट  के  मूल्य  की

 के  लिये  |  अनुमति  किश्तों  ;  भारत  में  या  विदेशों

 में  शिक्षा  के  लिये  दिये  गये  ऋणों  और  मकान
 श्री  टो०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  & SH Y-KR

 बनाने  के  लिये  दिये  गये  ऋणों  के  प्रति  निर्देश
 के  विषय  में  हमारे  पास  जनवरी  १९५२

 ह्

 तक  की  जानकारी है  ।  आयात का  मूल्य

 लगभग  ८१६  लाख  रुपये  निर्यात  ६२०  श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :

 लाख  रुपये  का  है  और  पुननिर्यात १८  लाख  क्या
 आप

 प्रदान  संख्या
 LR  को  भी  पूछते  की

 रुपये का  है  |  अनुमति  देंगे  जो  उसी  विषय  से  सम्बद्ध  है

 {  जो  प्रदान  संख्या  2263 FE? में  है  ?
 ्य  श्री  बंसल

 :
 क्या  में  जान  सकता  हूं

 कि  क्या  यह  जानकारी  सरकार  के  कतिपय
 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  मंत्री  महोदय

 प्रकाशनों में  प्राप्य  नहीं  है  ?  इसका  al  उत्तर  देना  प्रसाद  करेंगे  ?
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 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  सरकार  ने  क्या  कदम  उठायें  हैं

 मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  ।  जिनसे  यह  सुनिश्चित  रहे  कि  ऐसा  कोई  चित्र

 अध्यक्ष  महोदय :  इसे  पहले  लिया  जा
 सावेजनिक  प्रदर्शन  के  लिये  प्रमाणित  न  हो

 जो  दर्शकों  का  नैतिक  स्तर  गिराये  ताकि  दर्शकों
 रहा  इसी  लिये  में  यह  जानना  चाहता  था

 कि  इसका  सुविधानुसार वर्गीकरण  हो  सकता
 की  सहानुभूति  बुराई

 है  या  नहीं  ।  हम  यथाक्रम  चलेंगे  ।  अथवा  पाप  के  साथ  न  हो  ;

 यहां  माननीय  सदस्य  प्रश्न  को  पहले  लेना  कोई  चलचित्र  सार्वजनिक

 चाहते हैं  ।  रन  के  लिये  उपयुक्त  है  या  नहीं  इसके  निर्धारण

 में  क्या  परीक्षण  समिति  उन  निर्देशों  का  पालन

 a
 डा०  मुझे  कोई  आपत्ति नहीं

 ह  करती हैं  जो  समय  समय  पर  चल-चित्र

 की  केन्द्रीय  मंडली  देती  है  ;
 अध्यक्ष  महोदय

 :
 बहुत  अच्छा  ।

 (77)  क्या  चलचित्र  निर्माता  चित्र  खोंचने
 चलचित्र

 से  पूर्व  अपनी  तथा  गानों  को
 FQ2CR,  श्री  एस०  सी०  सामन्त :  चलचित्र  सेन्सस  मंडली  को  या  उससे  सम्बद्ध

 क्या  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बतलाने  निकायों  को  देखभाल  या  पद-प्रदर्शन के  लिये  |
 की  कृपा  करेंगे  कि  केन्द्रीय  सेंसर  मंडली के

 पेदा  करते  हें
 ?

 बनने  के  समय  से  उस  ने  किस  प्रकार  के  कितने

 चलचित्रों का  परीक्षण  किया  है  ?
 सुचना

 तथा  प्रसारण  मंत्रो  (

 तथा  चलचित्र  अधिनियम

 इन  चलचित्रों में  से  कितने  सेंसर  के  किसी  भी  चलचित्र  के  जनता  को

 fet  wad  ?
 प्रदर्शित  करने  की  अनुज्ञा  नहीं  दी  जाती

 कोई  सेंसर  संहिता  बनाई  जब  तक  कि  चलचित्र  सेन्सस  की  केन्द्रीय  मंडली

 गई  है
 ?

 उसका  परीक्षण  करके  उसे  सार्वजनिक  प्रदर्शन

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  के  लिये  उपयुक्त  प्रमाणित  न  करदे  ।

 :  मंडली  ने  ३०  जून  १९५२  तक  चित्र  सेक्सी  की  केन्द्रीय  मंडली  एक  विधिवत्

 ५,५०४  चलचित्रों  का  परीक्षण  किया  जिन  निकाय  हैं  और  परीक्षण  समितियों  के  द्वारा

 जिनमें  यथार्थ  जीवन  चल-चित्रों  का  परीक्षण  करती  वे  समितियां

 वैज्ञानिक  दौक्षणिकचित्र  कौर  रूपक  केन्द्रीय  मंडली  द्वारा  गये  व्यापक

 चित्र हैं  ।  नादीदा-पत्र के  अनुसार  कार्य  करती  वह

 निदेश-पत्र  १  मार्च  १९५२  को  भारत  के २२  चलचित्र  अस्वीकृत  हो  गधे

 उसमें
 और  ४८३  चल-चित्रों  में  कांट-छांट का  आदेश  सूचनापत्र  में  प्रकाशित हुआ  था

 दिया  गया  ।  अन्य  बातों  के  अतिरिक्त ऐसी  हिदायतें

 हूं  जो  इस  बात  को  सुनिश्चित  करने  के  लिये ।
 रखी  गई  हें  कि  जो  चलचित्र  दशंकों,का  नैतिक

 चलचित्रों का  प्रदान
 पतन  करें  या  आपराधिक  पात्रों  के  प्रति दर्श  कों

 २९१४,  श्री  एम०  एल०  त्रिवेदी  :  की  सहानुभूति  या  प्रशंसा-भाव  जागृत  करें

 क्या  सुचना  तथा  सारण  मंत्री  यह  बताने  की  उन्हें  सार्वजनिक  प्रदर्शन  के  लिये  उपयुक्त

 कृपा  करेंगे  :
 प्रमाणित नहीं  किया  जाता  है  ।
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 नहीं  ।  सेन्सस  के  लिये  आने  वाले  चल-चित्र  का

 श्री  एस०  सो०  क्या में  जान  far  परीक्षण  करने  के  लिये  बना  दीਂ  जाती

 सकता  हूं  कि  क्या  सेन्सस  संहिता  की  रचना  है  और  वे  अपनी  राय  मंडली  को  भेज  देती

 से  पूर्व  चलचित्र  उद्योगों  से  परामर्श  किया  गया
 हैं  और  यदि  परीक्षण  समिति  की  राय  के

 था ?
 विरुद्ध  कोई  अपील  होती  है  तो  उस  का

 डा०  केसकर :  कदाचित मेरे  माननीय
 मंडली  द्वारा  नियुक्त  पुनरीक्षण  समिति  द्वारा

 मित्र का  आशय  से  है  ।  फिर  परीक्षण किया  जाता  है  ।  गण  या  गण  की

 परीक्षण  की  राय  मंडली  को  भेज  दी
 पत्र  निकालने  का  प्रयोजन  यह  व्यवस्था  करना

 है  कि  कोई  चल-चित्र  विधि व्यवस्था  के
 जाती  सरकार  को  नहीं  ।

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  चलचित्र  जांच
 के  लिये  प्रेरणा  न  दे  और  नैतिक  पतन

 यह  कोई  शिल्पी  निदेश-पत्र  नहीं  है
 समिति  के  प्रतिवेदन  में  यह  उल्लेख  कि

 और  इसीलिये  इस  विषय  में  चल-चित्र  सेवायों
 चित्रों  के  निर्माता  चित्र  खींचने  के  पूर्वे  उसकी

 कथा लिपि  और  वार्तालाप  आदि  तैयार
 से  भाग  लेने  या  मंत्रणा देनें  के  लिये  कहने

 का  प्रश्न  नहीं  उठता  |
 करेंगे  ।  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  उन्हें

 चित्र  खींचने  से  पूर्व  उन्हें  पेश  करने  के  लिये
 श्री  एस०  सी ०  सामन्त  क्या में  जान

 क्यों  नहीं  कहा  गया  है  ?

 सकता  हुं  कि  क्या  मंत्रालय  के  पास  कोई  शिकायतें
 डा०  केसकर  :  चलचित्र  जांच  समिति

 आई  हूँ  कि  मंडली  ने  सेन्सस  संहिता का  अनुसरण

 नहीं  किया  है  ?  के  प्रतिवेदन पर  अमल  नहीं  हो  रहा  हैं  ।  उस

 पर  विचार  हो  रहा हैं  ।  हम  यह  कदम  तभी

 डा०  केसकर :  सरकार के  पास  समय  उठा  सकते  हैं  जब  कि  कोई  अधिनियम  पारित

 समय  पर  जनता  से  विशेष  चल-चित्रों  के  बारे
 हो  जायें  जिससे  कि  सरक।र  को  यह  अधिकार

 में  शिकायतें  तो  आती  रहती  हैं  कि  उन  में  कछ  मिल  जाये  कि  वह  चलचित्र  समवायों  से  चित्र

 ऐसे  भाग  हैं  जो  आपत्तिजनक हैं  ।  मंडली  खीचने  से  ga  अपनो

 के  विषय में  कोई  सामान्य  शिकायत  नहीं  हैं  ।
 लाखों  आदि  को  पेश  करने  के  लिये

 श्री  एस०  सी०  क्या  में  जान  कह  सकता हैं  ।

 सकता  हूं  कि  क्या  क्षेत्रों  में  गठित  मंत्रणा-गणों  श्री  एम०  एल०  तक

 को  चल-चित्रों के  सेन्सस  के  विषय  में  कोई

 जहां

 चलचित्रों  के  प्रदान  का  सम्बन्ध  है  सरकार

 रिश  करनी  होती  है  ?  नैतिकता  का  अधिक  ऊंचा  स्तर  कायम  करने

 डा०  केसकर  को  समझा  नहीं  |  के  लिये  क्या  पग  उठा  रही  है
 ?

 श्री  एस०  ato  सामन्त  :
 तीन  क्षेत्रों में

 अध्यक्ष  यह  तो  सब  कुछ

 मंत्रणा-गण बनायें  गये  हैं  ।  क्या इन  अस्पष्ट
 हूँ  ।

 चित्रों  को  सेन्सस  करते  समय  उनकी  राय  पर  श्री  एवं  डी०  क्या में  जान

 विचार किया  जाता  है  ?  सकता  हूं  कि  जिन  चल-चित्रों  का  परीक्षण

 डा०  मंत्रणा-गणों  का  कार्य  किया  गया  और  जिन्हें  अस्वीकार  किया  गया

 उनमें  से  कितने  चलचित्र  विदेशी  थे  ?
 यह  है  कि  वे  चलचित्रों  को  देखने  में  मंडली

 की  सहायता करें  क्योंकि  यह  ऐसा  कार्य है  डा०  मेरे  विचार  में  २२

 जिसमें  बहुत  सा  समय  लगता  हैं  और  गण
 में  से  बहुत से  चित्र  विदेशी  पर  में  ठीक

 से  दो  तीन  सदस्यों  की  एक  परीक्षण  समिति  संख्या  नहीं  बुता  सकतीं  ॥
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 श्री  एस०  ato  कया  में  जान श्री  ए०  ato
 क्या  में  जान  सकता

 हू ंकि
 क्या  सरकार

 ने  कोई  ऐसे  पग
 उठायें  हैं  सकता  हूं  कि  क्या  भारतीय  चल-चित्रों  के

 जिनसे  कि  चलचित्रों  के  निर्माण  से  पूर्व  विदेशी  चल-चित्रों  के  साथ  विनिमय  की

 अर्थात्  जब  वे  पर  तैयार  हो  सिपारिश  करने  में
 केन्द्रीय  मंडली

 सके  और  कथालिपिं  मंडली  को  भेज  दी  जायें  ?
 का  कोई  हाथ  है  ?

 डा०  केसकर  :  यह  चलचित्र  जांच  डा०  मंडली  के  पास  चलचित्रों

 के  सेन्सस  का  ही  एकमात्र  कार्य  हैं  और  उसका समिति  की  सिफ़ारिशों में  से  एक  हैं  और  हम
 विचार

 कर  रहे  हैं  कि  इसे  कैसे  कार्यात्वित

 किया  जाये  ।
 विस्थापित  व्यक्तियों  में  यक्ष्मा  रोगी

 सेठ  गोविन्द  दास  :  माननीय  मन्त्री  जी

 ने  wer  नम्बर  २१८९  के  पार्ट  में  यह
 २१९०.  श्री  ato  के०  दास  :  क्या

 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे
 कहा  है  कि  इस  प्रकार  का  पनेसर  बोर्ड

 बना

 लिया  गया  है  ।  क्या  माननीय मन्त्री  जी  को
 १९५०-५१  और  १९५१-५२

 इन  तीन  वर्षो में
 विस्थापित  व्यक्तियों

 में
 के

 यह  बात  मालूम हैं  कि  जो  सैन् सर बोले  बनाया

 यक्ष्मा  रोगियों  के  इलाज  के  लिये  कितने  कितने गया  हैं  वह  इस  प्रकार  का  हैं  कि  उसमें  बहुत

 सी  बातें  कही  गई  हैं  लेकिन  फिल्म  कम्पनियों
 अनुदान दिये  गये  ?

 को  उनसे  निकल  भागने  की  बहुत  गुंजाइश  है
 |  पुनर्वास  मंत्री  ए०  पी०

 डा०  केसकर  कोड  बनाने के  बाद  १९४९-५०  में  k,00,000  १९५०-५१

 में  ९,२५,९१३  रुपय े| उसके  अमल  में  जो  कछ  हमें  तजुर्बा  हुआ  है

 उसको  देखते  हुए
 और

 क्या
 करना  चाहिये  श्री  ato  के०  क्या  में  जान  सकता

 इसके  बारे  में  सरकार सोच  रही  है  ।  हूं  कि  ये  अनुदान  हस्पतालों  और  स्वास्थालयों

 श्री  दादी  :
 जो  बाईस  चलचित्र  को  दिये  गये  हे ंया  राज्य  सरकारों को

 ?

 कृत  हुए  उनके  क्या  विशेष  कारण  थे
 ?

 श्री  ए०  पी०  कभी  कभी

 मेरे  विचार  में
 तालों  को  सीधे  और  कभी  कभी  राज्य अध्यक्ष  महोदय

 भिन्न  fart  कारण  होंगे  ॥  विस्तृत  बातों  सरकारों के  द्वारा  दिये  गये  हैं  ।

 को  लेना  बहुत  कठिन  हैं  ।

 श्री  ato  के  ०  दास  :
 क्या  में  जान  सकता

 श्री  रवय्या  :  क्या में  जान  सकता हूं
 हूं  कि  विभिन्न  हस्पतालों  में  कूल  कितने

 पलंग

 कि  सरकार  ने  उन  विदेशी  चल-चित्रों  के  प्रदर्शन  रखे  गये  हें  यक्ष्मा  के  शरणार्थी

 को  सेन्सस  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की  रोगियों  के  लिये  ?

 हैं  हमारे  लोगों  के  नैतिक  विकास  में
 श्री  ए०  पी०  १९५०-५१  में

 सहायक नहीं  होते  ?
 QR |  १९५१-५२  में  Rod!

 डा०  हम  विदेशी  चल-चित्रों

 और  भारतीय  चल-चित्रों के  विषय
 में  एक  ही

 श्री  बी०  ह०  यदि  उन्हें  हस्पतालों

 में  प्रविष्ट
 न

 किया  जाये  तो  क्या  बाहर  ही
 मानदंड  का  प्रयोग  करते  हैं  |  मंडली  को

 हमारा  यह  निदेश  है  कि  ऐसे  चल-चित्रों  की  उनके  उपचार की  कोई  व्यवस्था की  गई  है  ?

 श्री  ए०  पी० अनुमति न  दी  जायें  जिन  से  नैतिक  स्तर  र्क्स  मामलों  में

 गिरते  हों  HS  सहायता  दी  जाती  है  ।
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 के  जो  शझ्रावेदन-पत्र आतें  हैं  उनकी  संख्या श्री  बी०  के०  क्या
 में  जान  सकता

 हूं  कि  क्या  शरणार्थियों  में  यक्ष्मा  रोगियों  की  उपलब्ध  स्थान  से  अधिक  होती  ौर  यदि

 ऐसा  है  तो  सरकार  पलंगों  की  संख्या  बढ़ाने संख्या का  कोई  अनुमान  लगाया
 गया  है  ?

 श्री  ए०  पी०  ज्ञान  हमारे  पास  कोई  के  लिये  क्या  प्रबन्ध  कर  रही  है
 ?

 आंकड़े  नहीं हैं  ।  थ्रो  Yo  पी०
 कभी

 कभी  ऐसा  तो

 श्री  बी०  के०  दास  क्या  भारत  हो  जाता है  कि  लम्बित  श्ावेदन-पत्रों
 की

 सरकार  के  यक्ष्मा  मंत्रणाकार  ने  कोई  अनुमान
 संख्या  पलंगों

 से
 श्रमिक  होती

 नहीं  लगाया  था  ?  की  संख्या  बढ़ाने
 का

 भरसक  प्रयत्न  कर

 श्री  ए०  पी०  कवल  यूंही  aa

 थ्रो  एम०  एल०  इस  सम्बन्ध

 नहीं कर  सकते  ।  में  सरकार  ने  कितनी  afer  रकम  खर्च
 ay

 सेठ  अचल  सिह  क्या  मंत्री  महोदय
 TS हु  ?

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  जो  रिफ्यूजी  श्री पी०  अभी
 जो

 में  ने
 टी०  बी०  के  मरीज़  हें  उन  को  मदद  मिलने  सब  कुछ  पढ़  कर  सुनाया  वही  तो  था  |

 का  क्या  तरीका है  ?
 श्री  Zo  के०  क्या  मैँ  जान

 श्री उ०
 पी०

 एक
 तो

 उन  को
 मदद  सकता  हूं  कि  शरणार्थी  बस्तियों  में  यक्ष्मा

 मिलने  का  तरीका यह  है  कि  जिनकी  बिमारी  बढता जा  रहा  है  ?

 काफी  बढ़  जाती  है  तो  उन  को  अस्पताल  में
 पी०

 दाखिल किया  जाता  दूसरा  मदद

 मिलने  श्री  To  में  तो  कह

 का  तरीका यह  है  कि  जिनकी  बिमारी  कम

 होती  है  तो  जहां  तक  मुमकिन  होता  है  उन  श्रमिकों  को  जरावस्था  निवासी  वेतन

 को  बाहर  का  मरीज़  ट्रीट  किया  जाता
 FQ2R2.  कृष्ण  :

 तीसरा  तरीका  यह  हूँ  कि  जो  अस्पताल  में
 श्री  एम०  आर०

 दाखिल  होते  हैं  मगर  उन  के  a

 a
 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  क्या  कारखानों  मिलों में  श्रमिकों

 नहीं  होता
 तो

 उस  के  लिये  हम  स्कीम
 बना  की  जरावस्था  निवृत्ति वेतन देने  का  कोई

 प्रयास किया  गया रहे  हें  कि  उन  को  कुछ  मुनासिब  मदद  दी

 जाय  ।
 यदि  तो  उनमें

 से
 कितनों

 को

 सेठ  अचल
 ag  किस  तरीके

 ऐसे  निवृत्ति वेतन मिल  रहे  हैं
 प्रो  इस  पर

 से  (approach we
 कि  उन  को  यह  गैर-सरकारी  कारखानों  कौर  मिलों  द्वारा

 मदद मिल  सके  कितनी  वार्षिक  राशि  व्यय  की  जाती  है  ?

 श्री  ए०  पी०  वे  पैदल  a  सकते  श्रम  मंत्री  alo  ato  :

 चिटठी  लिख  सकते  हैं  या  किसी  के  लिये  तथा  सरकार
 ने

 जरावस्था

 खबर  भेज  सकते  ह्  ।
 वेतन  योजन  नहीं  बनाई  परन्तु

 श्री  णु  ato
 क्या  में  जान  सकता

 हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  हस्पतालों  में  प्रवेश
 १९५२  बनाया  जिससे  कारखानों  में
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 अंशदान  भविष्य  निधियां  स्थापित  हों  ।  यह  श्री  गणपति  राम

 अधिनियम  सरकारी  तथा  स्थानीयप्राधिकारियों  सोच  रही  है  कि  ऐंग्रेरियन  लेबर  (  कृषि

 के  कारखानों को  छोड़  कर  सभी  कारखानों  के  लिये भी  यह  स्कीम  चालू

 पर  लागू  है  जिनमें  लोहा  तथा  की  जाय  ?

 सिगरेट  उद्योग
 श्री  ato  ato  wal  नहीं  ।

 @  जिन  में  ५०  या  उससे  अधिक  व्यक्ति

 नियोजित  हों ।  केन्द्रीय  सरकार  इन  बंसल
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि

 उपबन्धों  को  अन्य  उद्योगों  पर  भी  लागू  कर
 क्या  इस  योजना  को  जरावस्था तथा  बीमा

 सकती  है  जिनमें  उपरोक्त  उद्योगों  में  ५०  से  योजना  का  रूप  देने  की  भी  कोई  प्रस्थापना

 कम  व्यक्ति  नियोजित  att  नौकरों  भ्र  थ्री  ato  ato  गिरि  :  नहीं
 नियोजकों  अंशदान  मूल  मजूरी

 मंहगाई  भत्ते  का  ६  ¢/  प्रतिशत
 मंडपम  को  निरोधी  व्यवस्था

 आशा  है  कि  यह  योजना  पण  होकर

 १९५२  से  लागू  हो  जायेंगी  ।  *
 १९३  at  डिवनंजप्पा  क्या

 क
 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि  क्या

 सरकार  के  पास  कोई  जानकारी  नहीं  लंका  सरकार  भारतीय  भूमि  पर  मंडापम  में

 है  कि  किसी  गैरसरकारी  कारखाने ने  अरपन
 निरोधा  व्यवस्था चला  रही  है  ?

 श्रमिकों  के  fat  जरावस्था  निवृत्ति-वेतन

 ATARI  प्रधान  मंत्री  के  सभा सचिव लागू  किया  है  या  नहीं
 ।

 कारी  संकलित  की  जा  रही  हैऔर  उपलब्ध  सतीश  :  मंडापम  शिविर  के  लिये

 होने  पर  सदन  पर  रखी  दी  जायेगी  ।  भूमि  को  पहले-तो  भूमि  sort  अधिनियम

 के  भ्रमित  मद्रास  सरकार  ने  लंका  सरकार  के

 श्री  एम०  आर०  कृष्ण  :  क्या  में  जान
 लिये  ai  उसी  के  चे  पर  जीत  किया  था  ।

 शिविर  वर्तमान  स्थल  पर  १९१५  में  तथा  पित
 सकता  हूं  कि  कया  कोई  ऐसे  राज्य  भी  ह  जिन्हों

 ने  इस  कर्मचारी  भविष्य-निधि  अ्रधिनियम  को  किया  गया  था
 |

 बाद  लंका  सरकार  ने

 अभी  तक  कार्यान्वित नहीं  किया है  ?
 निक  ढंग  से  वहां  भवन  खड़े  कर

 तदनुसार  उस  का  स्वामित्व श्र

 श्री  वी०  वी०  उस पर  तो  प्रबन्ध  लंका-सरकार  के  पास  कौर यह

 अभी  १  से  ही  अमल  होना  है  ।  व्यवस्था बहुत  पुरानी  है  ।

 शो  शिवनंजप्पा  :  सरकार  को श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी :  कया  में

 ज्ञात  है  कि  भारतीय  राष्ट्र-जनों  को  मंडपम

 उन  अन्य  उद्योगों  माननीय

 जान  सकता  हूं  भविष्य  निधि  की
 सुविधाएं

 शिविर  में  भ्रपमानजनक  परिस्थितियों  में

 मंत्री  ने  उल्लेख  नहीं  किया  न  देने का  निरुद्ध रखा  जाता  है  ?

 क्या  कारण  है
 ?

 श्री
 कुछ  वर्ष  पुत्र  इस

 area  की  कुछ  शिकायत थी  ;
 श्री  ato  ato  गिरि  :  क्योंकि वे

 अभी  विकसित  उद्योग

 तब
 से  भारत  सरकार  के  हस्तक्षेप  के  फल

 स्वरूप  स्थिति  बहुत  बदल  गई  है  ।  श्री

 नहीं  गिरि  ने  LES  में  शिविर  का  निरीक्षण
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 att  टी ०  टी  कृष्णमाचारी किया  था  तब  उन्होंने  भारत  सरकार  को

 यह  प्रतिवेदन  दिया  था  कि  शिविर  की  व्यवस्था  नहीं  ।  परन्तु इस  विषय  पर

 मद्रास  सरकार  भ्र  वाणिज्य  तथा  उद्योग बहुत उच्च  स्तर  पर  की  जा  रही  है  ।

 क्या  में  जान
 भारत  सरकार  के  बीच  बिस्तर

 कुमारी  ऑटो  मस् क़रीन :
 पत्रव्यवहार चलता  रहता  है  ।

 सकता  हूं  कि  क्या  भारत  सरकार  दूसरी

 तलाइमन्नर  में  कोई  निरोधा  व्यवस्था  चला  श्री  दामोदर  मेनन  भारत

 रही
 सरकार  उन  कारीगरों  जो  बेकार  हो

 गये  सहायता  करने  के  लिये  तैयार  है
 ?

 श्री  adi  चन्द्र

 अपेक्षा है  श्री  ay °  कृष्णमाचारी  :  यह

 तो  इस  बात  पर  निर्भर  है  कि  हम  किस  प्रकार

 की  सहायता दे  सकते  हम  जो  भी  सहायता

 २१९४,  श्री  दामोदर  मेनन  कया  दे  सकते  हैं  सदा  देने  के  लिये  तेयार

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे

 श्री  एम०  डी०  :  कया

 सरकार  निकट  भविष्य  में  हथकरघा-बुलक रों
 कया  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  हथकरघे

 हथकरघा-वस्त्र  की  समस्या  को  सुलझाने
 का  ५०  लाख  रुपये  से  श्रमिक  मुख्य  का

 के  लिये  कोई  व्यापक  योजना  बनाने  का  विचार
 वस्त्र  कितनों  तथा  उसके  उपनगरों के

 कर  रही  है  ?
 करता  गोदामों  में  पड़ा  है  तथा  उसका  कोई

 श्री  eto  ठी ०  कृष्णमाचारी  :  मामला
 ग्राहक  नहीं  अश्रौत  कई  सहस्र  बुनकर  बेकार

 हो  गये
 हैं  ;

 art  विचाराधीन  है  ।

 सरकार  इस  माल  के  जो
 श्री  राघवाचारी :  क्या  में  जान  सकता

 इकट्टा  हो  गया  मंडी  तलाश  करने  के  लिये
 हूं  कि

 रायलसीमा  में  कितने  व्यक्ति  बेकार  हो

 तथा  हथकरघे के  बुनकरों  बेकारी  को  गये  हैं  ?

 कम  करने  के  लिये  क्या  पग  उठाने  का  विचार
 श्री  दी

 ०
 ठी०  मुझे

 कर  रही है  ?  सूचना  की  अपेक्षा होगी  ।

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  (att  टी ०

 श्री  ए०  एम०  टामस  :  क्या  वाणिज्य

 मंत्रालय  द्वारा  प्रेषित  पदाधिकारी  ने  अपना
 कृष्णमाचारी

 )
 at  |

 सरकार  को  उसकी  पहले  जानकारी  मिल
 प्रतिवेदन  दे  दिया  यदि  हां  उसकी

 सिपाहियों क्या  हैं  शर  क्या  सरकार ने  उन गई  है  ।
 परन्तु  जो  बुनकर  बेकार  हो  गये

 हैं  उनकी  संख्या  का  च्  १०,०००  है  ।  पर  कोई  कार्यवाई की  है  ?

 श्री  टी०  zo  कृष्णमाचारी  :  यदि

 मद्रास  सरकार  ने  एक  योजना  माननीय  सदस्य  मलाबार  के  प्रति  निदेश

 बनाई है  कि  बुनकरों  को  सहकारी संस्थाओं  कह  रहे हें  तो  मेर  ख्याल  में  मेंने  कोई भी
 के  द्वारा  सहायता दी  जाये  ।

 पदाधिकारी  नहीं  भेजा ।

 श्री  केलप्पन  :  क्या  सरकार के  पास श्री  दामोदर  क्या  मद्रास

 कार  ने  इस  मामले  में  केन्द्रीय  सरकार  से  इस  जमा  माल  को  जल्दी  निकालने  की  कोई

 कोई  सहायता
 मांगी
 ba  द  दीक  योजना है  ?
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 श्री  टी०  टी'०  कृष्णमाचारी  :  पश्चिमी तट  पर  प्रवेश  रूप  से  उतरे हैं

 च्  |  कौर

 श्री  सारंग घर  दास  :  क्या  इस  जमा

 क्या  इस  कथन  में  कोई  सत्य  है
 ?

 माल  के  विदेशों  में  निर्यात  करने  की  कोई

 संभावना  है  ?  प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल  =

 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी :  हमें
 तथा  भारत से  लंका  को

 भारी  पैमाने  पर  प्रवेश  प्रतिजन  की  बातें  कही
 विश्वास  है  कि  ऐसी  संभावना  है  ।

 श्री  क्या  इस  सम्बन्ध  में
 गई  यह  सत्य  है  कि  इसे  रोकने  के  लिये

 दोनों  सरकारों  द्वारा  भरसक  प्रयत्न  किये
 मद्रास  राज्य  को  कोई  वित्तीय  सहायता  दी

 गई
 जाने पर  र्द्ध  वैध  हो  ही  जाता

 परन्तु  इस  प्रदान  का  परिमाण  उतना
 श्री  टी०  ठी ०  कृष्ण मां चारों  :  इस

 भारी  कदापि  नहीं  है  जैसा  कि  लंका  में  कुछ
 समय  भारत  सरकार  ने  राज्य  को  ऐसी

 वक्तव्यों में  बताया  गया  है

 वित्तीय  सहायता  देने  की  किसी  योजना  पर

 विचार  नहीं  किया  वास्तव  में  ,  ऐसी
 श्री  दामोदर  मेनन  क्या  सरकार  को

 कोई  प्रस्थापना ही  नहीं  की  गई  है
 बिदित  है  कि  ये  बातें  इस  लिये  कही  जाती हैं

 कि  जिससे  कि  उन  भारतीयों  के  दावों  पर

 श्री  ठीਂ  एस०  ए०  चेट्टियार  :  क्या

 मद्रास  सरकार  ने  इस  सरकार  से  कोई
 प्रतिकूल  प्रभाव  पड़े  जो

 अब  नागरिकता
 के

 afar के  लिये  लड़  रहे
 wat  किया  है  कि  कुछ  faery  प्रकार  के  धागे

 को  हथकरघा  बुनकरों के  ही  बुनने  के  लिये  अध्यक्ष  माननीय  सदस्य

 रक्षित कर  दिया  जायें  ?  दूसरी  सरकार के  उद्देश्य  के  प्रति  निर्देश  कर

 श्री  टी०  टो०  कृष्णमाचारी  यह  रहे  उसका  यहां  कैसे  उत्तर  दिया  जा

 सकता है  ?
 भी  उन  विषयों  में  है  जिन  पर  पत्रव्यवहार

 चल  रहा है  श्री  दामोदर  में  तो  यह  जानना

 श्री  आर०  Fo  क्या  सरकार  चाहता  था  कि  क्या  सरकार  को  ज्ञात है
 e

 विद्यमान  मिलों  में  धागे  का  उत्पादन  बढ़ा  कर  अध्यक्ष  महोदय  :
 ऐसा  wet  पूछिये

 था  उस  प्रयोजन  के  लिये  नये  मिल  स्थापित  जिसके  बारे  में  यह  सरकार  कोई  जानकारी

 करके  देश  में  धागे  के  परिमाण को  बढाने  का  दे  सक े।

 प्रयत्न  कर  रहीं है  ?  श्री  दामोदर  मेनन  मेरा  उद्देश्य  प्रधान

 श्री  टी०  टी०  कृष्णमाचारी  :  इस  मंत्री से  यह  पूछने  का  हैं  कि  क्या  इन

 समय  at  समस्या  यह  है  कि  जितने धागे  दायोक्ति-पूर्ण  समाचारों  सरकारी

 का  निर्माण  होता  है  उसकी  खपत  कैसे  रूप में  कोई  खंडन  किया  गया  है  ?

 अतः  यह  प्रदान  नहीं  उठता  |  श्री  जवाहरलाल  में  नहीं
 लंका  में  भारतीय  प्रजनन

 समझता  कि  माननीय  सदस्य  का  यह  सुझाव
 *

 २१९५.  श्री  दामोदर  क्या
 ठीक  है  कि  ये  wafer  पूर्ण  होते

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कप्  करेंगे  :
 हुए  किसी  विशेष  प्रयोजन  से  दिये  जाते

 क्या  लंका  में  यह  कहा  गया  है  क्यों  कि  वे  समाचार  डेढ़  दो  at  पहले  के

 कि  भारतीय  भारी  संख्या  में  लंका  के  उत्तर  हैं  जब  कि  ag  समाचार  उठा  ही  नहीं  था  ।
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 कहा  जा  सकता  है  कि  इसप्रकार  की  गप्प  अध्यक्ष  महोदय :  यह  तो  seq  ही

 वहां  समय  समय  पर  उड़ाई  जाती  यह  एक  नहीं  क्योंकि  वह  तो  परवेज  रूप  से  होता है  ।

 बात  है  ।  ओर  हमने  उस  पर  विचार
 श्री  बादशाह  गुप्त  क्या  में  जान

 किया  साथ  मिल  कर  सम्मेलन  किये  हैं  श्र

 वक्तव्य  जारी  किये  क्योंकि  चोरी  से  प्रतिजन
 सकता  ऐसी  क्या  विशेष  चीज  है

 जिससे ये  भ्र वैध  प्र ब्रज नकारी  श्रीकृष्ण  होते
 तो होता  ही  इसमें  कोई  संदेह  है  |  केवल

 परिमाण का  ही  wat  हमारी  इच्छा

 श्री  रवय्या  सरकार  को उसे  रोकने  की  उतनी  ही  जितनी  कि  लंका

 सरकार की  है  हम  नहीं  चाहते कि  हमारे  यह  पता  है  कि  इस  देश  में  बेकारी  बढ़ती  जाती

 लोग  वहां  इस  प्रकार  सेਂ  जायें  ।  इसका  है  के  फलस्वरूप  भारतीयों का

 से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  क्योंकि  इस  समय  अनवरत  ब्रेन  होता  रहता है  ?

 लंका  में  जो  उठा  हुमा  है  वह  उन  लोगों  अध्यक्ष  :  मेरे  विचार  में

 के  लिये  राष्ट्रीयता  के  afar  के  विषय  में
 हम  कर  रहे  हैं  ।

 है  जो  इसके  मुस्तहब  क्योंकि  यहां से

 जो  कोई  वहां  जाता  है  उसे  तो  वह  शभ्रधिकार  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :  क्या

 मिल  ही  नहीं  सकता  ।  उस  झगड़े से  तो  उन  माननीय  प्रधान  मंत्री  को  ज्ञात  है  कि

 लोगों का  सम्बन्ध  है  जो  वहां  कई  पीढ़ियों  कथित  अवध  जो  अब  लंका  को  जा

 से  रह
 रहे

 हैं  श्र  जो  वास्तव  में  लंका  के  रहे  रहने  वाले  भारतीयों  के  सम्बन्धी

 राष्ट्रजन  यहां  से  नवागंतुकों  को  उस

 कार  के  कोई  शभ्रधिकार  प्राप्त  नहीं  हें  चाहें  श्री  जवाहरलाल  मुझे  कुछ
 वे  वेध  रूप  में  जायें  चाहे  रूप  में  ।

 पता  नहीं है  ;  वायद ऐसा  नहीं  है  ।  उन

 श्री  दामोदर  सेना  :  एक  महीने  पहिले  कछ  हो  सकते  ऐसा  नहीं  है  ।

 लंका  के  पत्रों  में  एक  समाचार  श्री  बवेंकटारमन  वे  लोग  देश  के

 छपा  था  उसका  काफी  प्रकाशन  किया  किन  भागों  से
 जाते  पूर्वे

 गया  था ।  इसी  लिये  मेंने  पूछा  कि
 क्या  या  पश्चिम ?

 कार  नें  कोई  खंडन  प्रकाशित  किया
 ?

 श्री  जवाहरलाल  नहरू  ठीक  ठीक

 श्री  जवाहरलाल  किन  पत्रों  जानकारी  न  होते  हुए  में  कुछ  निश्चय  से

 में  ?
 कह  सकता  हुं  कि  वे  दक्षिण  से  जाते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  लंका  के  पत्रों  में  ।  श्री  कया  यह  तथ्य  है
 श्री  जवाहरलाल  मुझे  पता

 कि  अतीत  काल  से  भारत  के  दक्षिण  भाग  प्रौर

 नही ंहै
 कि  मांननीय सदस्य  किस  समाचार

 लंका  के  बीच  समागम  तथा  लोगों  में  सम्बन्ध

 विशेष के  प्रति  निर्देश  कर  रहे  परन्तु  ऐसी

 बात  समय  समय  विस्फोट  के
 झर  भ्रावागमन  की  इतनी  मनाही  है

 उन्हें  अवध  रूपेण  प्रतिजन  का  आश्रय  लेना

 होती  रहती  है
 ।

 पड़ता है  ।

 कुमारी  आनी  मस् क़रीन :  सरकार

 उन  लोगों  के  भ्रांकड़े  रखती  है  जो  उस  पार  अध्यक्ष  महोदय
 :  मेरे  विचार  में  यह

 ते  हैं  ?  करना  नहीं  है  तो  कया
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 चोर-बाजा  लिये  श्री  gto  टी०  मे

 मुकदमों  की  श्रेणी  से  ही  यह  बता  सकता  हूं
 :

 ¥Q 20g.  श्री  चके घसिया थ् चके  क्या  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  कृपा  (१)  दिल्ली  वस्त्र  व्यवसायी  अनुज्ञप्ति

 ५०५
 ५  ५२  व्यक्ति  पकड़े  गये  ;  ५१  पर

 मुकदमा  चला  ;  २८  का  दोष  सिद्ध  gare
 (*)  Eko  तथा  १९५१  में

 दिल्ली  में  कितने  चोर-बाजारों पकड़े  गये  ;
 (2 }  सुती  वस्त्र

 नियंत्रण  श्रीजेश--

 शौर  पकड़े गये  ;  १००  पर  मुकदमा
 ४८  को

 दोष  सिद्ध हुमा
 उनमें  से  कितनों  को  मुकदमा

 चला  कर  दंड  दिया  गया  ?  (३)  धागा  अनुज्ञप्ति  आदेश

 पकड़े तीनों  पर  मुकदमा वाणिज्य  तथा
 उद्योग  मंत्री  टी०

 ato ०  :  तथा  तीनों  का  दोष  सिद्ध  gar

 सदन-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।
 (४)

 सूती
 वस्त्र  संचरण-नियंत्रण

 परिदिष्ट  १०,  अनुबन्ध  सं०  ४१]
 आदेश-- पकड़े  ९३  पर  मुकदमा

 श्री  घटिया  :  इन  २४  का  दोष  सिद्ध  gar

 fi  रियों में  कोई  व्यक्ति
 किस  ac

 यह  Peo H fqyT Ag | के  विषय  में  है
 संस्था से  सम्बद्ध  था  या  कोई  मिल-स्वामी

 में  कुछ  और  आंकड़े  देना  चाहता

 श्री  ठी०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  जब  अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  वे  इस  विवरण

 में
 शामिल

 नहीं यह  सुची  संकलित  की  गई  थी  तब  यह  ख्याल

 मुझे नहीं  इसके  सुची  श्री  टी०  elo  कृष्णमाचारी :  q  सब
 भ

 का  उन  अझ्धिनियमितियों से  सम्बन्ध  जिनके
 विवरण में  शामिल  हैं

 लिये  मेरा  मंत्रालय  उत्तरदायी  नहीं है  ।  यह

 व्यापक  सुची  मुझे  खेद  है  कि  जिन  लोगों  श्री  राधा  रमण  लुइस  सम्बन्ध  में
 पर  दोषारोप  किया  गया  तथा  जो  के

 लिये  अधिकतम  अर्थ  दंड  या

 दोष  उनके  आचार  या  या  राजन  तिक  कारावास  कितना  है  ?

 दृष्टिकोण  के  विषय  में  मे  विस्तृत  जानकारी
 श्री  टो०  टी०  कृष्णमाचारी :  मुझे

 नहीं दे  सकता

 श्री  के०  के०  क्या इन  में  से  किसी  खेल
 श्रीमान  ये  च्  इस  विवरण  में  नहीं

 ह
 चोरबाजारिये को  निवारक  निरोध  अ्रधिनियम  लोक  सेवा  संघ

 क  भ्रंतगंत  निरूद्ध  किया  गया  है  ?

 केश  ax4  बाल्मीकी  क्या
 श्री  टी०  दी ०  यह

 प्रदान  तो  उनके  विषय  में  जिन्हें  मुकदमा
 योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 चला  कर  सजा  दी  गई  ।  इसमें  निरोध  पंच  वर्षीय  योजना  के  प्रारूप  में

 सम्मिलित नहीं  निर्दिष्ट  लोक  सेवा  संघ  की  स्थापना  के  लिये

 उनमें  वस्त्र att  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही की  है  ATA  करने

 व्यापारी थे  ?  का  विचार कर  रही  है



 ३३३३
 चत ब्याना

 re)  थे  अ

 २९
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 rar’  पवि  नहीं

 Maem  Pe
 कृत्यों  are  की  कोई  रूप  रेखा  बना

 कर  प
 Feat  कर  दी  गई  है

 ?

 पी०  एन०  राजाभोज  में  माननीय

 सिचाई  तथा  वियत  मंत्री
 wat र ते

 पूछना  चाहता  हूं  कि  इस
 में

 किसी
 थ

 नन्दा  योजना )  तथा  पोलिटिकल  पार्टी  (  राजन  तिक  दल

 .
 योग  द्वारा  हाल  ही  में  प्रकाशित  एक  पुस्तिका  में  भी  सकते  हें  या  नहीं  ?

 रत  सेवा  संघ  के  निर्माण  तथा  राष्टीय
 श्री  नन्दा

 इस  में
 किसी

 भी  पार्टी वकास  में  सार्वजनिक  सहयोग  के  सुझाव  दिये
 के  लोग  प्रा  सकते  हे  जो  कि  इस  के  पानी  rent

 निकट  भविष्य  में  सार्वजनिक  सहयोग
 )  के  अन्दर  जो  नियम  बताये  गये

 हैं
 लिये  एक  राष्ट्रीय  मंत्रणा-रमिता  बनाने  की

 उनका  पालन  करने  को  तयार  हों  |

 स्थापना है  ।

 द  श्री  बाल्मीकि  :  क्या  माननीय  मंत्री
 ो

 के०  के०
 माननीय

 मंत्री

 द्वारा  दिये  गये  उत्तर  से  यह  प्रदान  उठता
 है

 fr
 बत

 नने  की  कृपा  करेंगे  कि  इन  लोक  सेवकों
 ry  क्या  इस  में  वे  भी  सम्मिलित  ह  जो  इस  योजना

 |  बनाव  किस  शभ्राघार पर  किया
 जायेगा

 क
 का  आलोचनात्मक ०७५

 at  नन्दा  :  तक  जो  ख्याल  है  वह

 ह  इस  पायलट  म  बताया  गया  मगर
 श्री  यदि  कोई  भी  रचनात्मक

 कया  होगा  उस  का  काल  तो  जब  यह
 पहल है  तो  उनका  स्वागत किया

 जा
 m

 बनेंगी तब  होगा  |  अखिल  भारतीय  चरखा  da  के  लिय

 ि :
 श्री  बाल्मीकी  :  क्या  केन्द्रीय या  प्रान्तीय  FIV,  श्री  जांगड़े  :

 क्या

 सरकारों  द्वारा  इन  लोक  सेवकों
 क  ace

 डल
 स

 ay ce
 क  ert

 oe
 a  सहायता  भी  देने  का  ख्याल  कृपा  करेंगे  कि  कया  अखिल  भारतीय  चरखा

 श्री  तन्हा  संस्था  को  गवर्नमेंट की  तरफ
 संघ  को  कताई  के  केन्द्रों में

 के  लिये  रुई  खरीदने  का  सीधा  ठेका  या
 सहायता  मिल  यह  इरादा  नहीं  है  ।

 दी  जाती  है  waar  उसे  किसी
 थी  बाल्मीकि  :  क्या  सरकार इस  बात  ठेकेदार या  रखने  वाल ेको

 ट  qA-

 का
 wat  कि  इस  संघ  में  केवल

 उसे  खरीदना पड़ता  है  ?
 लोगों  को  स्थान  दिया  जाय  जिन  को

 दफा  da  @  tert  13s  weet  में  उन
 क्या  अखिल  भारतीय  चरखा

 वास  हो
 ?  संघ को  रुई  उगाने  वालों  से  सीघे र

 खरीदने

 श्री  नन्दा  :.  योजना के  किसी  भ
 \. £  का  अझ्रधघिकार  ह ै?

 f  ar
 ae |  नगर  किसी  को  विश्वास  क्या  यह  सत्य है

 में  काम  करना  मुमकिन  है  |  यातायात  का

 Sense  eS
 न  मिलने

 के
 कारण

 उक्त  संघ  को  क  जम
 शी  जांगड़े  :  क्या  में  जान  सकत

 मास
 gory  ?

 कि
 लॉक

 सें

 वा
 संघ

 का
 नाम  नर्व

 g ce

 ह

 ह समाज म  रने  का  क्या  कारण

 हरी  ए
 shaw  anny

 है
 ?

 व
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 श्री  do  ato  कृष्णमाचारी  : वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टो०

 ी ०  :  संघ  को  स्वतंत्रता  पर  एक  अत्यन्त  सुनिश्चित  वक्तव्य  देने
 का

 है  कि  वह  अपने  कताई के  केन्द्रों के  लिये  are  लगाया  गया  है  परन्तु में  कहता

 मैने  तो जैसे  चाहे  रुई  खरीद  सकता  चाहे  हूं  कि  में  इसका  दोषी  नहीं

 ७ ५  से  या  पर  उसे  *गਂ  श्रेणी  झ्रनुज्ञप्ति  अपने  माननीय  सहकारी  गृह-व्यवस्था

 तथा  संभरण  मंत्री  द्वारा  जारी  किये  गऐ  कर लेनी  होगी  जो  अ्रावेदन-पत्र देने  पर

 मिल  जाती  है  ।  परिपत्र  की  निर्देश  किया  था  जिसमें  यह

 संकेत  था  कि  देशी  वस्तुभ्नों के  लिये  कुछ
 यदि  संघ  के  पास  *गਂ  श्रेणी

 की  भ्रनुज्ञप्ति हो  ।
 अधिमान  दिया  जायेगा  जिनमें  हथकरघा  वस्त्र

 तथा  खादी भी  ‘e  ?

 गतवर्ष  कछ  अवसरों  पर  संघ

 ने  सरकार को  सुचना  कि  उसे  रुई के  श्री  जांगड़े  :  क्या  सरकार ने  हिसाब

 परिवहन में  कठिनाई  पड़ती  है  तथा  उसे

 आवश्यक सहायता  दे  दी  गई  |
 DARTH को  खादी  ही  खरीद  कर  पुरा

 करे  तो  उसे  मिल  के  कपड़े  पर  जितना  व्यय
 खादी  पर  कोई  उत्पादन  कर  नहीं

 करना होता  है  उससे  कितनी  राशि

 व्यय  करनी  होगी ?

 श्री  जांगड़े  :  क्या  यह  सत्य  है  कि  प्रांतीय

 सरकारों  दिल्ली  राज्य  सरकार  श्री  टी०  gto  कृष्णमाचारी  :

 ने  शुद्ध  खादी  पर  भी  बिक्री-कर  लगा  दिया  में  जो  धारणा  की  गई  है  उसका  कोई  झ्राधार

 नहीं
 है  । श्री  टी०  टी०  में  इस

 कथन  की  तस्दीक  करवा  लूंगा  |  सेठ  गोविन्द  क्या  में  जान  सकता

 हूं  कि  सरकार को  मिल  वस्त्र के  स्थान  पर

 श्री  क्या  केन्द्रीय  सरकार
 खादी  खरीदने  में  क्या  कठिनाई  भ्रनुभव  होती

 ने  भारत  के  चवेभिनन  भागों  में  तथा  विदेशों  में

 केन्द्रीय  कुटीर  उद्योग  एमपोरियम  में  खादी

 को  बिक्री  के  लिये  रखा  है  ?  श्री  eto  टी०  कृष्णमाचारी :

 मेंने  यह  नहीं  कहा  है  कि  इस  में  कोई  कठिनाई

 श्री  टो०  टी०  में  तो
 वास्तव  में  मेरे  माननीय  सहकारी  ने

 नहीं  समझता  कि  केन्द्रीय सरकार  ने  भारत  के  जो  क्रय  के  भार-साधक हें  इस  दिशा  में

 भागों  में  खादी  को  बिक्री  के  लिये  एक  यह  विशेष  प्रयास  किया  है  कि  उन्होंने  अपने

 रखा है  क्रय कर्ता  पदाधिकारियों से  कहा  है  कि  वे  भावों

 श्री  जांगड़े
 :

 कुछ  दिन  माननीय

 केਂ  मसला  में  भी  इस  देश  में  निर्मित

 को  ही  विद्वेष  afar  दें  जिनमें  हथकरघा मंत्री  कहा  कि  सरकार  अपनी  तृतीयांदा
 वस्त्र  तथा  खादी  भी  सम्मिलित  हैं  ।

 आवश्यकताओं  को  हथकरघा  वस्त्र  खरीद  कर

 पुरा  करती  है  ।  कया  में  जान  सकता  हूं  कि  उस  श्री  जांगड़े  :  में  ota  करूंगा  कि

 a |
 ५

 में  खादी का  अनुपात क्या  होता  है  और  ऐसी  २२०१  का  भी  प्रश्न  २२००.  ”  साथ  उत्तर

 खरीद  में  कितनी  राशि  व्यय  हुई  दे  दिया  जाय ।
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 हीराकुड  जल-विद्युत  शाक्ति  संयन्त्र  परियोजना  के  क्षेत्र  म (8)

 विधि  अर्थात  FOG
 9o°4l  लाख  एकड़ न  QWoo  श्री  जागा  क्या

 से  बढ़ाकर  १९२५  लाख  एकड़ म॑  वार्षिक
 सचाई  तथा  चित्रित  wal  हीरा कुड

 सिचाई  ;
 योजना  के  एक  जल-विद्या शक्ति  संयंत्र

 निर्माण को  जिसे  कि  प्ररम्भ में  प्राथमिकता  लिये  अजित (२)  बांध  क्षेत्र  के

 दी  गई  थी  ax  जिस  पर  डेढ़  करोड़  रुपये  भाम  के  क्षत्र  म  वद्ध  आर  जा

 व्यय  भी  कर  दिये  गये  स्थगित  करने  के  au  आदि  sq  जायंगे  उनके  प्रतिकर  मलय  में

 कारण  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 ?

 नर

 सिंचाई  संयन्त्र  के  निर्माण  को  (३)  रुपय  के  अवमूल्यन  के  तथा

 में  ही  प्राथमिकता न  क्या  भावों  में  व्यापक  वृद्धि  के  कारण  विदेशों  से

 कारण थे  ?  आयातित  कला  के  मूल्य  में  व  द्धि

 ( “\ }  हुं  वाली  लाइनों  की सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री

 :  तथा  (%  सदस्य
 लम्बाई और  लागत  में  विधि  ;

 चित  विद्यतागार  संख्या
 २

 के  काम  की  कौर  उससे
 (५)  हीरा कुड  पर  श्रमिकों  की

 संसक्त  कामों  अन सहायक  बांध  कौर
 मंजरी में  Ife  ।

 विद्युत  मार्ग  स्थगित  करने  की  झ्र  निर्देश

 श्री  जांगड़े  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि
 कर  रहे  हें  ।  यदि  ऐसा  है  तो  में  उनका  ध्यान

 जब  ही  राकूड  योजना  तयार  की  गई  उस  समय डा०  नटवर  पांडे  द्वारा
 €

 जून  caus  को  पूछे

 गये  तारांकित प्रइन  सं०  ६१२ पर  दिये  गये  चीजों  की  कीमत  मजदूरी  आदि  का  इन्डेक्स

 उत्तर
 की

 शभ्राकृष्ट  करना  चाहता  हूं  ।  नम्बर  (Index  Number)  २०१  था

 और  स  समय  हीरा कुड  का  कल  अनजान
 जनवरी  में  निकाले  गये  प्रेस  नोट  की  प्रति

 सदन-पटल पर  रखी  जाती  है  जिसमें उन
 Sig  करोड़  लगाया  गया  परस्त  अब  जब

 परिस्थितियों को  पूर्णतः  स्पष्ट  किया  गया
 कि  इन्डेक्स  नम्बर  ३९३  से  ४७५  तक

 है  जिनमें  योजना  सम्बन्धी  प्राथमिकताओं का
 तभी  बढ़ा  हैं  तो  क्या  कारण  है  कि  अनजान

 ४७  करोड़  से  बढ़  कर  ८९  करोड  गया
 पुनरीक्षण  गया

 हैं  जब  कि  नांगल  और  दामोदर शिष्ट  १०,  अनुबन्ध  सख्या  ४२]

 बेली  कारपोरेशन  का  खच  इतना  नहीं  बढा

 हीरा कुड  बांध  का  निर्माण  व्यय

 FQQOV  श्री  जांगड़े  :  क्या  faa  नन्दा  मं  आपको  इस  are  का

 तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  विस्तृत  विवरण  देने  के  लिये  तेयार  ठ  जो

 रंगे कि  हीराकुंड  परियोजना का  मुख्य  wat  के  उत्तर  में  दिये  गये  विविध

 प्र नू मानित  निर्माण-व्यय  जो  REVS  कारणों से  हुई  है  ।

 ४७  करोड़  रुपये  झांका  गया  था  2E4R
 मकान  आदि  के  अजन  का  मलय

 में  ce  करोड़  रुपये  तक  क्यों  बढ़  गया
 +?

 पहले  अनुमान  से  ५  करोड़  रुपये  अब

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  वह  अनुमान
 Ras

 ५  करोड़  हो  गया  जिसके

 :  हीराकुड  बांध  परियोजना  की  फलस्वरूप ६५  करोड़  रुपये की  वृद्धि हो  गई

 लागत  में  विधि  के  निम्न  लिखित  कारण हूं  हे  |
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 HUaD  BSAC  ३७० ९९  AMR  ९९५२  मानक  उत्तर

 श्रम  पर  जो  लागत  आयेगी  उसमें  लगभग  श्र  जांगड़े  :  कया  यह  सत्य  है  कि

 ५  करोड़  रुपये की  वृद्धि  हुई
 मेंट  बो  और  grass  कंट्रोल  जोडे

 गठन  किया  गया  और  यदि  तो  इस  में
 अवमूल्यन  के  काए  कान  के  पुतन  में

 गेर सरकारो  आदमी  कितने  हैं  ?

 लगभग  २.५  करोड़  रुपए  की  ह  हुई
 a
 ह  श्री  हाल ही में  एक

 मंडली  बनाई  गई  है  और  उसने
 ष्  आरम्भ

 परियोजना  के  क्षेत्र  में  वृद्धि  के  कारण
 कर  दिया है  में  नहीं  समझता  कि  उसने

 लगभग  १२  करोड़  रुपये  अधिक  व्यय  होंगे

 मामले  पर  विचार  करना  आवश्यक
 कोई  अशासकीय  व्यक्ति  हैं  ।

 और  जैसा  कि  मेंने  अपने  मुख्य  उत्तर  में  श्री  इयामनत्दन  सहाय  क्या  सरकार

 कहा  सिचाई  का  एकड़-क्षत्र  काफी  बढ़ा
 ने  तुलनात्मक  रूप  में  यह  विचार  करने  का

 प्रयास  किया  है  कि  श्रम-लागत  और  दलों दिया  गया  हैं  |

 में  वृद्धि  के कारण--भूमि  के  अज॑न  को  छोड़

 पहुंचाने  वाली  लाइनों  की  लागत  में
 कर-अनुमानों  में  वृद्धि  अन्य  सिचाई  योजनाओं

 वृद्धि  ९.६  करोड़  रुपये  है  ।
 यथा  दामोदर  घाटी  योजना  आदि  के  विषय

 कुछ  और  भी  वृद्धियाँ  हूं  जिससे कि  कल  में  जो  वृद्धि  हुई  है  उसकी  तुलना  में  कैसी  है
 ?

 वृद्धि  लगभग  8.32  करोड़  है  |

 श्री  नन्दा :  जांच  की  जा  रही  है  ।

 श्री  जांगड़े
 :  कया

 में  जान  सकता हूं  कि

 हिरासत  योजना  का  ८९  लाख  का  जो  अनुमान  श्री  जांगड़े  :  क्या  यह  सच  है  कि  इन

 इंजीनियर  को  फिर  से  भार  दिया  गया  हैं लगाया  गया  है  उस  में  डेल्टा  की  सिंचाई  के

 कि  वह  इस  हीरा कुड  योजना  के  प्रथम  भाग
 साधनों  का  ही  खड़े  है  या  डेल्टा  का  भी  खं

 उस  में  शामिल  है  ।  में  कुल  कितना  खर्चा  लगेगा  उसका  फिर  से

 अनुमान  लगावें  ?
 श्री  हां  जी  शामिल है

 श्री  हाल  ही  में  आंकड़ों  में
 श्री  आर०  एन०  fag:  क्या  इस  तरह

 ada  किया  गया  है  |
 से  किसी  स्कीम  में  परिवर्तन  कर  देने  से  रुपये

 का  दुरुपयोग  नहीं  होता  हू  ?  तथा  जौनपुर  में  पुनर्वास  कायें  |

 माननीय  सदस्य
 श्री  गणपति  राम :  क्या अध्यक्ष  महोदय

 तके  कर  रहे  sl  यदि  माननीय  मंत्री  पुनर्वास  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 स्पष्टीकरण  करना  चाहें  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  कि  भारत  सरकार  ने  बनारस  और  जौनपुर

 नहीं
 हूँ  ।

 में
 '

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  fey

 आश्रय-स्थान  तथा  क्वाटर  बनाने
 श्री  सारंग धर  क्या  में  जान  सकता

 में  क्या  अंगदान दिया  है  ?
 हूं  कि  उन  दोनों  समितियां  के  प्रतिवेदनों

 पुनर्वास  मंत्री  go  पी०  :
 को  सदन  पटल

 पर
 कब  रखा  जायेगा  जिन्होंने

 भारत  सरकार  ने  बनारस  तथा  जौनपुर
 हीरा कुड  परियोजना  का  परीक्षण  किया  था  ?

 में  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये  आश्रय-स्थानों

 श्री  मुझे  पुरी  तरह  पता  नहीं  और  क्वार्टरों  के  बनाने  के  लिये  कोई  ऋण

 है  कि  ये  दोनों  प्रति  वेदनਂ  सके  समक्ष  रखे  नहीं  दिये  हैं  ।  राज्य  सरकारों  को  उनकी  गह

 गये या  नहीं  ।  निर्माण  योजनाओं  के  लिये  रानियां  बांटी
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 उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  जो  जानकारी हई  क्या  राज्य  सरकारों  ने  उस  के

 प्राप्त  हुई  हूं  उससे  पता  लगता  है  कि  बनारस  लिये  कूछ  और  भी  अंशदान  दिया है
 ?

 जिले  में  निवास  सहित  दुकानों  के  निर्माण
 श्रम  मंत्री  ato  ato

 पर  २,८५,०००  रुपये  व्यय  किये  गये  हैं  |

 जौनपुर  जिले  में  कोई  व्यय  नहीं  किया  गया  ।
 तथा

 योजना  आयोग  ने  जिन

 योजनाओं  के  लिये  ३८५  लाख  रुपये  की

 आवाज  व्यवस्था  करने  की  सिपारिश  की  है  उनका

 ज्ञानी  जी०  एस०  विवरण  सदन-पटल  रखा  जाता

 व्या  सुचना तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बतलाने  परिशिष्ट  १०,  अनुबन्ध
 संख्या  ४२  |

 की  कृपा  करेंगे  :

 वयस्क  सैनिकों  के  लिये
 क्या  यह  तथ्य  है  कि

 शिल्पी  तथा  व्यावसायिक  प्रशिक्षण  योजना
 लिखना  के  उर्दू  संस्करण  की  एक  पर  जो  व्यय  होता  हैं  उसे  केन्द्रीय  तथा  राज्य

 तिहाई  प्रतियां  पाकिस्तान  के  लोगों  द्वारा
 सरकारें  दोनों  अदात  देती  अन्य

 खरीदी  जाती  हें  ;  और
 योजनाओं  जो  इस  समय  प्रवेश न  में

 यदि  ऐसा  हू  तो आकाशवाणी  केन्द्रीय  सरकार  समस्त  व्यय  देती  हे  ।

 पाकिस्तान  सम्बन्धों  को  सुधारने  के  लिये  क्या
 श्री  गणपति  क्या  में  जान  सकता

 कार्यक्रम  प्रस्तुत  करता  है  ?
 कि  इन  योजनाओं  को  कार्यान्वित

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  करने  के  लिये  कौन  कौन  से  केन्द्र  विशेषतः

 केसकर )  श्रीमान  ।  उत्तर  प्रदेश  में  ?

 आकाशवाणी  ऐसा  कोई  श्री  वी०  ato  इसके  लिए  ६२
 क्रम  प्रसारित नहीं  करती  जो  केन्द्र हैं  ।  मेरे  पास  उत्तर  प्रदेश  के  सम्बन्ध
 स्तान  के  प्रति  सम्बोधित  हो  ।

 में  जानकारी नहीं  है  ।

 श्री  एम०  Uso  fede:  क्या  माननीय  श्री  गणपति  राम  क्या  में  जान  सकता

 मंत्री  महोदय  से  में  यह  जान  सकता  हं  कि
 ”  हूं  कार्यालय  वत  करने  में  किस  प्रकार

 ४1 आवाज  और  की  की  योजनाओं  को  प्राथमिकता  दी  जायेगी  ?

 प्रतियां  मुक्त  बांटी  जाती  हें  ?

 डा०  केसकर  श्रीमान हमें  यह  मालम

 श्री  वी०  ato  मेरे  पास  विस्तृत

 जानकारी  है  जो  में  सदन  तथा  माननीय  सदस्य करना  होगा  ।

 के  उपयोग  के  लिये  पढ़  कर  सुना  देता हूं  ।
 कल्याणकारी  योजनायें

 योजना  सं०  १,  १९५०  में  आरम्भ  की

 * 22032,  श्री  गणपति  क्या
 योजना  के  प्रधान  उद्देश्य  ये

 श्रम  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 देश  के  उद्योगों  लिये  दक्ष

 क्या  यह  तथ्य  है  कि  पंचवर्षीय  श्रमिकों  का  श्रमिकों  के

 योजना  में  श्रम  कल्याण  योजनाओं  के  लिये  नियमित  प्रशिक्षण  द्वारा  उत्पादन  की  किस्म

 कई  लाख  रुपये  की  राशि  रखी  गई  है  ;  अच्छा  करना  तथा  उसके  परिमाण  को

 यदि  तो  ऐसी  सहायता  से  दिक्षित  नवयुवकों  को  समुचित  औद्योगिक

 कितनी  योजनाएं  कार्यान्वित  हो  जायेंगी  ;  नौकरियां  देकर  उनमें  बेकारी  कम  करना

 और  इस  योजना  से  ३२  व्यावसायिक  और  ३२
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 शिल्पी  व्यापारों  का  प्रशिक्षण  दिया  जाता  श्री  गणपति राम  :  क्या  में  जान

 दलों  की  भवन-निर्मला  आदि  हूं  वे  विशेष  परिस्थितियां  कौनसी

 पर  जो  प्रशिक्षण  के  लिये  अपेक्षित  समस्त  है  जिनमें  इन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करनें

 अनावतंक  व्यय  भारत  सरकार  करती  हैँ  ।  में  प्राथमिकता  दी  जायेंगी  ?

 आवतंक  व्यय  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य

 सरकार  ६०:४०  के  अनुपात  से  देती  हैं  ।  श्री  ato  बी०  जेसी  भी  बात

 परन्तु  इसमें  वह  व्यय  सम्मिलित  नहीं  हे  जो  हो  और  जैसी  भी  परिस्थितियां  उनके

 अनुसार  । निदेशक  तथा  निरीक्षक  कर्मी वृन्द  पर  और

 परीक्षण  पर  होता है  |
 धुआं  मिटाने  वाली  चिमनियां

 योजना  सं० २.  इस  योजना  का  उद्देश्य  यह
 २२०४.  ज्ञानी  जी०  एस०

 क्या  गृह  व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री
 है  कि  नाप-तोल  के  उपकरणों  की  कमी  को

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 पुरा  करना और  घिसे  पिसाये  उपकरणों  और

 दलों को  बदलना  |  इस  योजना  पर  समस्त
 क्या  यह  सच  हू  कि  एक  सज्जन

 व्यय  भारत  सरकार  करेगी  ।  ने  धुवां  मिटाने  वाली  चिमनियों  का  आविष्कार

 योजना  सं०  ३.  विद्यमान  प्रशिक्षण  केन्द्र
 किया  हैँ  और  उन्हें  संसद-सदस्यों  के  नये

 स्थानों  में  लगाया  गया है  ;  और
 अस्थायी  सेनिक  इमारतों  में  हैं  |  योजना  में

 इनके  लिये  नये  भवनों  के  निर्माण  की  व्यवस्था  क्या  यह  तथ्य  हैं  कि
 उसी  सज्जन

 ने  सरकार  से  कहा  हैं  कि  वह  ऐसे  शक्ति-यंत्र

 बना  सकता  है  जो  प्राकृतिक  शक्ति  से
 चल

 योजना  सं०  ४  ,  इस  योजना  का  उद्देश्य

 उन  लोगों  आधुनिकीकरण  गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री

 के  फलस्वरूप  नौकरी  से  निकाले  सकते  स्वर्ण  एक  स्थानीय

 वैकल्पिक  नौकरी  के  लिये  प्रशिक्षण  देना  है  ।
 फर्म  ने  एक  नये  प्रकार

 की
 अंगीठी  तैयार

 की

 योजना  का  विस्तृत  विवरण  gare  किया  जा
 है  जिसमें  कोक  तथा  लकड़ी का

 कोयला

 रहा  है  ।
 जल सकता

 और
 यदि  उसे  ठीक

 प्रकार

 योजना  स०  4.  इस  योजना  के  मुख्य
 से  काम  लिया  जाए  तो  आग  जलाते  समय  कमरे

 उद्देश्य  ये  है  :  केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकार  की  में  धुआं  लगभग  नहीं  होता  ।  इस  अंगीठी

 संस्थाओं  में  या  गर  सरकारी  संस्थाओं  और  को  संसद्  सदस्यों  के  नये  प्लेटों  में  लगाया

 प्रतिष्ठानों  में  जो  शिक्षक  हैं  उनकी  कार्यक्षमता  ब्याह  |  वास्तव  में  चुल्हे  में  एसी  व्यवस्था  ह् ट

 बढ़ाने  के  लिये  उन्हें  उनके  काय  में और  शिक्षण  कि  आग  जलाते  समय  कमरे  में  धुआं  नहीं

 फैलता  | की  कला  में  हिदायतें  विद्यमान  संस्थाओं

 की  आवइप्रंकताओं  को  पुरा  करने  के  लिये  गये  सरकार  को  एसी  किसी  पेदा कडा

 लोगों  को  प्रशिक्षण  देना  और  शिक्षकों  के
 का  पता  नहीं  कुछ  समय  पूर्व  वैज्ञानिक

 पुनः स्मरण  पाठ्यक्रमों  व्यवस्था  तथा  औद्योगिक  गवेषणा  परिषद्  से
 एक  व्यक्ति

 करना  जिससे  कि  यह  सुनिश्चित  रहे  कि  वे
 ने  यह  दावा  किया

 था
 कि  पेट्रोल  के  यंत्र

 केवल

 सदा  नवीनतम  उपायों  &  अवगत  रहेंगे  पानी से  चलाए  सकते हैं  ।  इस  दावे

 और  उन्हें  उत्पादन  तथा  अपने  कार्य  की
 का  विस्तृत  अनुसंधान  करने  से  पता  चला  हैं

 भधनिकतम  प्रणालियों  का  ज्ञान  होगा  |  कि  यह  अक् क्रियात्मक है  |
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 रै  ३४६

 ज्ञानी  जी०  एस०  पिछले

 ws  सीले में  कितने  लोगो ंने  इस  तरह की  भंगियों  को  wea  अभिज्ञात  करती  है  जिनहें

 ईजादी  के  लिये  गवर्नमेंट  को  दरख्वास्तें  पेश  सवर्ण  हिन्दू  से  भिन्न  समझा  जाता  है  |

 की  ऊपर  के  उत्तर  को  देखते

 सरदार स्वर्ण  fag:  इस  किस्म  की  हुए यह  प्रश्न  उठता  ही  नहीं  ।

 फंटॉस्टिक  (  बेतुकी  )  ईजाद का  क्लेम
 श्री  बाल्मीकी :  क्या  यह  सच  है  कि

 )  किसी  और  ने  नहीं  किया  ।
 भारत  कौर  पाकिस्तान  के  बीच  में  कान्फ़्रैंसों

 काहिरा  में  विदेशियों  के  विरुद्ध  उपद्रव  में  पाकिस्तान  ने  कड़े  ढ़ंग  से  मना  किया  है

 alt  कहा  है  कि  ये  हिन्दू  नहीं  हैं
 ?

 *
 QRok&,  श्री  एच०  एन०  मुखर्जी

 श्री  सतीदा  चन्द्र
 :

 मेरे  ख्याल  में  यह  कहा
 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 है  कि  वे  कास्ट  हिन्दू  नहीं  हैं  ।  उन  को
 क्या  सरकार  ने  fas  सरकार  विभाग में  रखा  है  ।  लेकिन  हिन्दू  नहीं  हैं  ऐसी

 से  उन  उपद्रवों  के  विषय  में  विरोध  प्रकट
 बात  नहीं  कही  है  ।

 किया  है  जो  २६  जनवरी  १९५२  को  काहिरा
 श्री  बाल्मीकी :  क्या  वे  हरिजन  स्वीपर में  विदेशियों  के  विरुद्ध  हुए  थे  ;  और

 )
 जो  वाले  तो  भारत के

 क्या  उक्त  काहिरा  घटनाओं  से  बच्चे जिन  के

 एवं  अन्य  सरकारों  को  मिश्र  में  ब्रिटिश  सेनाओं
 सब  यहां  पर  हें  जिनकी  की  जायदाद

 की  कार्यवाहियों  के  विषय  में  कोई  खरीते
 पर  हैं

 भेज  गये  थे  ?
 जब  बे  छ्ट्दी र

 पर  यहां  भारत  में  aa  हैं  फिर

 किसी  वजह  से  उन  का  वहां  जाने
 प्रधान

 मंत्री  जवाहरलाल  :

 को  नहीं  वह  यहां  रहना  चाहते

 और  वे  वहा ंके  रिकगनाइज्ड  )
 नहीं  ।

 नागरिक  भी  नहीं  तो  उन  को  यहां  से  वा  रंट

 पाकिस्तान  के
 हरिजन

 भंगी  के  द्वारा  ज़बरदस्ती वहां  भेज  दिया  जाता

 FRQOR.  श्री  बाल्मीकी  :  क्या  प्रधान  हैं
 ।  तो

 क्या  में  पूछ  सकता  हूं  कि  ऐसा  क्यों

 स्त्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :
 है

 ?

 क्या  ae  सत्य  है  कि  पाकिस्तानी  श्री ०  पी०  ऐसा  नहीं  हो  रह

 पश्चिमी  पाकिस्तान  में  रहने  वाले  हैं  ।

 हरिजन  भंगियों  को  हिन्दू  मानने  के  लिये  तैयार  श्री  बाल्मीकी  :  ऐसे  उदाहरण  में  खुद

 नहीं  तथा  जानता हूं  ।

 इस  सम्बन्ध  में  भारत  सरकार  अध्यक्ष
 वे  माननीय  सदस्य  का

 की  क्या  नीति  रही है  ?  ध्यान  ऐसी  चीज़  की  भ्रोर  कर  सकते

 प्रधान  मंत्री  के  सभासचिव  सतीश  हैं  ।

 के  लिखित  उत्तर चन्द्र )  :  भारत  सरकार  को  पाकिस्तान

 सरकार  द्वारा  प्रकाशित  ऐसी  किसी  व्यापार  क़रार

 सुचना
 का

 पता  नहीं  है  जिस  के  अन्तर्गत  हरिजनों  F292.  श्री  वेलायुद्ध  :  क्या  वाणिज्य

 को  हिन्दू  we  जायेगा  तथा  उद्योग  मंत्री  उन  देशों  के  नाम  बताने
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 की  कृपा  करेंगे  जिन  के  साथ  भारत  के  व्यापार  जो  सैनिक  दिष्ट  मंडल  भेजा  गया  था  उस  में

 करार  थे  प्रो  जो  की  समाप्ति  पर  कौन  कौन

 उन्हें  फिर  से  नये  करना  चाहते  थे
 ?

 प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल

 वाणिज्य  तथा  उद्योग
 मंत्री  टी

 ०  टी
 ०  उस  सेनिक  शिष्ट  मंडल  के  नेता  मेजर  जनरल

 कृष्णमाचारी  )  :  सदन  पटल  पर  एक  विवरण  वाइ०  एस०  परांजपे हूँ  तथा  उस  में
 २०

 रखा  जिसमें  वें  देश  feat  गये हे  १७  जूनियर  waters

 जिन  के  साथ  भारत  के  व्यापार  करार  हें  ।
 ४४५  ६  नायक तथा  ५०

 परिशिष्ट  १०,  अवनद्ध  संख्या  ४४]  अन्य  पदों  के  व्यक्ति हैं

 उद्योगों  के  लिये  अनज्ञप्ति  व्यवस्था  आकाशवाणी के  महानिदेशक  का

 FMF  श्री  क्या  वाणिज्य
 FILLY  डा०  एम०  एम०  क्या

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बतलाने  की

 कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  द्वारा

 १९४१  में  पारित  उद्योग  तथा  चीनी  क्या  यह  तथ्य  हैं  कि  हाल  ही  में

 अघिनियम के  wage  उद्योगों  को  array के  महानिदेशक को  सेवा  से

 भ्रनुज्ञप्तियां देने  के  लिये  कार्यवाही  की  निलम्बित  कर  दिया  गया  था  कौर  उस  के

 तौर  विरुद्ध  जो  कथन  हैं  उन  की  जांच  करने  का  आदेश

 दिया  गया  था
 यदि  एसा  है  तो  इस  दिशा  में  क्या

 प्रगति हुई  ह  ?  यदि  ऐसा  है  तो  उस  के  विरुद्ध

 किस  प्रकार के  कथन
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी  ०  टी ०

 कृष्णमाचारी )  सरकार ने  प्रौद्योगिक  क्या  उस  के  विरुद्ध  कोई  प्रथम

 दहिया  मामला  बन  गया  था  श्र उपक्रमों  का  पंजीयन  तथा  श्रनज्ञप्तिकरण

 PEXR  जारी  कर  दिये  जिन  में
 जांच  करने  वाले  व्यक्तियों के  नाम ?

 अन्य  बातों  के  वह  प्रक्रिया  भी

 विहित  हैं  जिस  का  नयें  औद्योगिक  उपक्रमों  को
 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री

 अनुज्ञप्ति देने  में  किया  जायेगा
 केसकर )  हां

 |

 इन  नियमों  की  एक  प्रति  २१  जुलाई  १९४५१  को  से  क्योंकि  इस
 की

 जांच

 सदन  पटल  पर  रखी  गई  थी  ।  mt पुरी  नहीं  हुई  है  उस  का  विस्तृत  विवरण

 देना  लोकहित में  नहीं  हू
 नई  प्रक्रिया  के  अनसार  औद्योगिक

 उपक्रमों  को  अनुमतियां  देने  के  लिये  ay  पारपत्र  व्यवस्था

 आवेदनपत्र  प्राप्त नहीं  हुए  जब  व ेप्राप्त

 होंगे  तब  उन  पर  नियमों  में  विहित  प्रक्रिया  के  *229¢2.afsa  मनिहार  दत्त  उपाध्याय

 अनसार  कार्यवाही  की  जायेगी  |  क्या  प्रधान  मंत्री  ag  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  क्या  भारत  तथा  पाकिस्तान  के

 भारतीय  सैनिक  शिष्ट  मंडल  बीच  पारपत्र  व्यवस्था  लाग  करने
 के

 विषय

 नें  '2e8  श्री  वेला यू घन  क्या  प्रधान  पाकिस्तान  सरकार  अब  भी  भारत  सरकार

 मंत्री यह  बतलाने  को  कृपा  करेंगे  कि  नेपाल  को  से  पत्रव्यवहार कर  रही  है  ?
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 Ua  में क्या  वर्तमान  सरकार  ने  उन  के  लिये  पीने  के

 साधारण  पारपत्र  व्यवस्था  जारी  की  जा  सकती  पानी  की  व्यवस्था  करने  के  लिये  क्या

 है  या  पारियों के  कोई  विशेष  शर्तें  वाही की  है  ?

 होंगी
 ?

 (z\
 Arh)  योजना  पर  कितनी  लागत  अफरायेगी

 जनवरी से  मई  १९४५२  तक  के
 और  उस  के  कब  तक  पूरा  होने  की  संभावना

 महीनों  में  पूर्वी  पाकिस्तान  कौर  भारत  के  बीच

 कितना  )  यातायात  gat  ?
 पुनर्वास  मंत्री  ए०  पी०

 प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल  :
 किलोकरी  तथा  जंग पुरा के

 हां  ।  निवासियों  को  पीने  का  पानी  देने  के  लिये

 अंतरिम  प्रबन्ध  कर  दिया  गया  हैं  ।  कालकाजी

 जसा  कि  पहले  सदन  के  प्रांगण
 और  किलोकरी  में  gat  ate  हथ पम्पों की

 भ्रंतर्राष्टीय  व्यवस्था  कर  दी  गई  है  ।  जंगपुरा  में  नल  द्वारा पर  स्पष्ट  किया  जा  चुका  ी

 पारपत्र  वाला  कोई  व्यक्ति  उस  का  प्रयोग  पानी  प्राप्य है  ।

 कर  सकता  है  ।  परन्तु  यह  भी  विचार  है  कि

 केवल  भारत  तथा  पाकिस्तान  के  बीच  यात्रा
 एक  टंकी  लगभग  बन  चुकी है

 के  लिये  पृथक्  पारपत्र भी  रखे  जायें जो  सस्ते
 में  बड़ा  हौज  बन  रहा  है  ।  इन

 टंकियों के  बनने  के  पश्चात् कौर  नलके  लग
 तथा  सरल  हों  ।

 जानें  हे परचात, च्  इन  सभी  बस्तियों  में  छना  हुमा

 जल  पहुंच  जायेगा  |

 इस  कालावधि  में  लगभग

 ७,३१,७००  हिन्दू तथा  Z,9k,o0¢

 अधिकांश  में  रेल  पूर्वी  पाकिस्तान  से
 इस  योजना की  कुल  लागत

 भारत  और  लग  भग  G,92%,000  ५४१  लाख  रुपये  जो  तीन  प्रकरणों  में

 जित  है  ।  पहला  प्रक्रम  चालू  वित्तीय  वर्ष  में हिन्दू  तथा  Vj VV,000  मुसलमान

 इन  झरोकों  में  उन  व्यक्तियों  की  संख्या  नहीं  है  पूरा  होने  की  है  ।

 जो  एक  ही  दिशा  में  क्योंकि उन  भारत  में  फ्रांसीसी  बस्तियां

 में  से  कई  दोनों  देशों  के  बीच  बार  बार  हज

 गये  |
 २२०७.  श्री  ए०  एस०  टामस  :  क्या

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  उपनगरों  के  लिये

 पीने  का  पानों  क्या  फ्रांसीसी  सरकार  ने  भारत

 स्थित  फ्रांसीसी  बस्तियों में  की  हालत  पर
 *  २१९७.  पंडित  मुनिवर  दत्त  उपाध्याय  तटस्थ  प्रेक्षकों  का  प्रतिवेदन  प्रकाशित  करने

 क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की
 के  विषय में

 भारत  सरकार के
 प्रति  विरोध

 कृपा  करेंगे  कि  कया  यह  तथ्य  हैं  कि  कालकाजी ,  कट  किया  हैंਂ  शौर

 तथा  जंगपुरा  के  उपनगरों में

 पीने  के  पानी  की  उपयुक्त  व्यवस्था  नहीं  यदि  ऐसा  है  तो  उस  के  कारण

 हे
 ?

 a

 क्या हें  ?
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 प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल
 *

 मनीपुर  में  विस्थापित  व्यक्ति

 (*)  a  |  R208,  श्री  रीडिंग  किशन  :

 ag  आधार  बताया गया  था  कि  पुनर्वास  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 कार्यवाही  अनुचित  तथा
 सफीपुर  में  कितने  विस्थापित

 विभेदात्मक  थी  |  भारत  सरकार  की  कौर  से  व्यक्ति  बसाये  गये

 यह  बता  दिया  गया  कि  तटस्थ  प्रेक्षकों के  विस्थापित  व्यक्तियों  को  कितनी

 प्रतिवेदन के  कुछ  भाग  पहले  ही  फ्रांसीसी
 भूमि  दी

 विदेश  कार्यालय  ने  प्रकाशित  कर  दिये  थे  कौर

 उन  पर  टाइम्सਂ  ने  समीक्षा  भी  की  थी  ।
 मणिपुर  में  बसाने  के  लिये  विस्टा

 इस  के  gear  उस  प्रतिवेदन  की  एक  पित  व्यक्तियों का  कितना है

 प्रति  पेरिस  में  भारतीय  राजदूत  को  दी  गई

 थी  |  पुनर्वास  मंत्री  ए०  पी०  :

 से  जानकारी  संकलित  की  जा  रही  हैं

 मिमी  तथा  ware  पहाड़ियों  में  बाढ़  तथा  शर  यथासमय  सदन  पटल  पर  रख  दी

 भूकम्प  से  पीड़ित  व्यक्ति  जायेगी

 श्री  क्या  प्रधान  मंत्री

 यह  बतलाने की  कृपा  करोंग े:
 कच्ची  फ़िल्म

 *  RRYo  श्री  के०  जी०  देशमुख :
 कया

 १९४०  से  उत्तर-पूर्वे  सीमा

 अभिकरण
 के  मिमी  site  पहाड़ियों  के

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की

 कृपा  करेंगे
 ज़िलों में  बाढ़  तथा  भूकम्प  के  पीड़ितों  की

 यता  के  लिये  कितनी  धनराशि  मंजूर  की  गई  भारत में  प्रति  ad  कितनी  कच्ची

 श्र
 ay

 फिल्म  की  खपत  होती  है  ;

 चालू  वर्ष  के  लिये  कया  राशि  दी  चल  चित्रों  के  उत्पादन  के  लिये

 गई  है  शर  उस  में  से  हाल  ही  की  बाढ़ से
 उस

 में
 से  कितनी की  खपत

 होती हैं

 पीड़ित  झ्रादिम  जातीय  लोगों  की  सहायता  के
 क्या  मद्रास  राज्य  में  कच्ची  फिल्म

 लिये  कितनी राशि  व्यय  गई  है  ?

 के  उत्पादन  के  लिये  कोई  कारखाना  बनाने  की

 प्रधान  मंत्रो  के  सभा  सचिव  सतीश  योजना  कौर

 €,८४,९६४७  जिन  में  यदि  ऐसा  हैं  तो  क्या  इस  सम्बन्ध

 राज्यपाल  के  श्रीराम  भूकम्प  सहायता  कोष
 में  कोई  प्रारम्भिक परिमाप  gat  है  !

 से  दिये गये  2,0¢, 809  रुपये भी

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  टी  ०

 सहायता के  प्रयोजनों  के  लिये  चालू  :  २०  करोड़  फटा  |

 वित्तीय  वर्ष  के  लिये  १०,००,०००  रुपये की
 हमारे  पास  ठीक  ठीक  जानकारी

 व्यवस्था  श्रायव्ययक  में  की  गई  है  |  अब  तक
 नहीं है  ।

 जो  व्यय  की  गई  है  उस  की  जानकारी

 श्रीमान  । एकत्र  कर के  यथासमय  सदन  पटल  पर  रखी

 att ।  यह  wet  उठता  नहीं
 |
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 मकानों  का  गिराया  जाना  नमक  की  विविध  किस्में  श्र

 २२११.  सरदार  कस  सिह  या  उन  के  श्रोत

 गुड़-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री  यह  क्या  इन  वर्षों  में  नमक  की  कोई

 ताने  की  कृपा  करेंगे  मात्रा  का  निर्यात  किया

 क्या  यह  तथ्य  हैं  कि  दिल्ली  में
 यदि  तो  दोनों  में  से  प्रत्येक  वर्ष

 पर  दरगाह  पीर  रतन  नाथ  के  सामने  में  कितनी  मात्रा  का  mit  किस  देश

 को  कौर  किस  किस्म  का  निर्यात  किया भ्र्थात् श्रपर रिज रोड wat  रिज  रोड  के  पश्चिमी  तट  पर

 ७२  मकानों  को  १७  मई  FEXR  को  गिरा

 दिया
 (१)  भारत

 इन  में  से  कितने  मकान  पके  (२)  उत्तर  प्रदेश

 में  वार्षिक  खपत  के  लिये  कितना  नमक जो  मकान  गिराये  गये  उन  की

 भ्र नुमा निक  लागत  क्या  भ्र ौर

 उपरोक्त  किस्मों  के  नमक
 वहां  से  हटाने  के  बाद  उन  मकानों

 वालों  को  कहां  जगह  दी  गई  ह
 ?  का  उनके  श्रोत  से  उत्तर  प्रदेश  को  आयात  करने

 पर  कोई  निबंधन
 यदि  हैं  तो

 गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री

 उपर्युक्त  वर्षों  में  प्रत्येक किस्म  के स्वर्ण  :  वास्तव  में

 492  मकान  गिराये  गये  ७२  नहीं  ।  उन्हें  नमक  का  कोटा  जो  उत्तर  प्रदेश  को  दिया
 शौर

 गिराने  से  oa  उन
 में  रहने  वालों  को  समुचित

 सुचना  दे  दी  गई  थी  कौर  मकानों  को  गिराने
 क्या  नमक  में  हम  आत्मनिर्भर

 के  कारण  समझने पर  वे  निकलने के  लिये  हो  गये हैं  ?

 राज़ी  हो  गये  थे  ।  उत्पादन  मंत्रो  ह..!|  के०  Ato  :

 दो  के  सिवाय  जो  कि  श्रधपकके
 ७१०  तथा  ७६२  लाख  मन I

 शोष  सभी  कच्चे  थे  ।  सदन  पटल  पर  एक  विवरण

 लागत  का  पता  नही ंहै  परन्तु  रखा  है  जिस  में  नमक  की  विविध  किस्में

 ag  अधिक  नहीं  हो  सकती  थी  ।  शर  उस  के  श्रोत  दिखाये  गये

 ६८  परिवारों  को  तेहर  बस्ती  परिशिष्ट  १०,  अनुबन्ध  संख्या  ४५]

 नगर  में  बसाया  श्र  ३  को  हां  ।

 जो  १५  अगस्त  ReXo  तक  मकानों  में  नहीं
 जापान  कों  समुद्री  नमक  का

 va  रामे दा  नगर  में  प्लाट  दे  दिये  गये
 निर्यात  इन  वर्षों  में  क्रमशः  २,०००  मन

 a
 |  wie  {¥,9Y,000  मन  जब  कि  पूर्वी

 नमक  पाकिस्तान  को  उस  का  निर्यात  २६,१०,०००
 *

 २२१२.  श्री  एम०  एल०  मन  प्रौढ़  मन  इन  के

 रिक्त  ara  निर्यात  नहीं  ear  ।

 करेंगे
 क्या

 उत्पादन  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 (2)  लगभग ७१३  लाख  मन  ।

 PEKo-Kg  तथा  १९५१-५२  में  (२)  लगभग  १००  लाख  मन  |

 भारत  में  नमक  का  कुल  उत्पादन  कितना  संयुक्त  प्रान्त  नमक  नियंत्रण  रादेश

 Revy  के  उपबन्धों  के  ग्रीन  केवल  उत्तर
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 प्रदेश  सरकार  नामनिर्देशित व्यक्ति  आकाशवाणी  द्वारा  हिन्दी  का  विकास

 ही  राज्य  में  नमक  का
 आयात

 कर  सकते  हैं  ।
 FQQ2 3-H.  श्री  एम०  एल०  द्विवेदी

 प्रत्येक किस्म  के  नमक  का  जितना  क्या  सुचना  तया  प्रसारण  मंत्री  यह  बतलाने  की

 कृपा  करेंगे  :
 कोटा  उत्तर  प्रदेश को  दिया  गया  है  उस  का

 विवरण  सदन  पटल  पर  रखा  जाता  है
 (@)  भाषा  में  एकरूपता  लाने

 परिशिष्ट  १०,  अनुबन्ध  संख्या  ४५]
 ak  उस  का  विकास  करने  के  उद्देश्य  से

 हां
 |

 अ्राकाशवाणी  ने  हिन्दी  में  कोई  wears

 तैयार  की

 मुद्रणालय  को  संसदीय  दाखा

 *2223.  श्री  एम०  एल०
 far
 |  €

 ह
 ह  ड  प्रसारण  सम्बन्धी  केन्द्रीय  हिन्दी

 क्या  रसद  मंत्रणा  समिति  ने  क्या  कार्य किया गृह-व्यवस्था  तथा

 मंत्री  यह  बतलाने  को  कपा  करेंगे  :
 आकाशवाणी पत्र  सुचना  विभाग  तथा

 प्रकाशन  विभाग  की  हिन्दी  avant  के
 क्या  मुद्रणालय  की  संसदीय  शाखा

 प्रधानों  की  विभागीय  समिति  द्वारा  सरकारीਂ
 को  विस्तृत  करने  का  कार्य  पूरा  हो  गया

 पत्रों  रानी  में  प्रयुक्त

 होने  वाले  विभिन्न  दादों  के  लिये  उपयुक्त यदि  हो  गया  हैं  तो  क्या  उस

 हिन्दी  शब्दावली  तैयार  करने  के  सम्बन्ध  में
 दाखा  में  भ्रपेक्षित गति  A  कार्यपटुता से से

 हिन्दी  समाचार  पत्रों  के  अग्रगण्य  सम्पादकों तथा  परिमाण  में  संसदीय  कार्य  करने  की

 व्यवस्था  श्र
 &  विचार  ate  उन  के  द्वारा  सम्पादित  पत्रों

 के  कौर

 क्या  उस  दाखा  में  संस द्  के  दोन

 क्या  सरकार  का  सदन  पटल
 पर

 सदनों  की  श्रावइ्यकताओओं  के  अनुसार  हिन्दी
 केन्द्रीय हिन्दी  मंत्रणा  समिति at  विभागीय

 अर्थात नष्  राष्ट्र  भाषा  के  कार्य  को  करने  की

 व्यवस्था  की  गई  है  ?  समिति  प्रतिवेदनों की  एक  प्रति

 ai  उन  के  द्वारा  रचित  शब्दावली  की  एक

 प्रति  रखने  का  विचार  है  ?
 गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री

 स्वयं  संसदीय
 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  (  डा०

 शाखा  के  लिये  नई  दिल्ली  मुद्रणालय  के
 केसकर )  :  श्रीमान _  ॥

 भवन  का  करने  का  काय  हाथ  में

 भवन  का  निर्माण  aa  चल  रहा  हैं  at
 प्रसारण  के  लिये  कोई  केन्द्रीय

 जुलाई  के  अन्त  तक  उस  के  पूर्ण  होने  की
 हिन्दी  मंत्रणा समिति  नहीं  हू  ।  सुचना  तथा

 ara है  ।
 प्रसारण  मंत्रालय  की  हिन्दी  मंत्रणा  समिति

 उत्पन्न  नहीं  होता  |
 ||  उन  सभी  समस्याओं  को  निबटाती  हैं  जो

 मंत्रालय  के  सभी  एककों  जिन  में

 शाखा  में  ऐसी  व्यवस्था  करने की  वाणी  भी  सम्मिलित  हिन्दी केਂ  प्रयोग  से

 प्रस्थापना  हैँ  कि  वह  हिन्दी  मुद्रण  की
 सम्बद्ध  हों

 ।
 समिति

 की
 बैठक  दो  बार  हुई

 को  पुरा  कर  सके  है  भर  उस  ने  मूल्यवान  सुझाव  दिये  है  ।
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 उन  के  विचार  नहीं  मांगे  गये  श्रीमान  ।

 सम्पादकों  से  प्रार्थना  की  गई  थी  कि
 ऐसे  उद्योगों

 की
 एक  सूची

 उन्हें  जो  ्  शब्द  भेज  गये  थे  वे  अपनी  भाषा
 वेदन  में  दी  हुई  ह  |

 में  उन  के  पर्याय  बतायें  ।  ।

 इन  समितियों  से  प्रतिवेदन  देने
 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 |

 की  अपेक्षा  नहीं  की  गई  थी  ।  विभागीय
 इन्दौर  की  तेल  मिल

 समिति  से  भ्रपेक्षा  की  गई  थी  कि  वह

 प्रशासन के  लगभग  एक  सहस्र  eal  *२२१६.  श्री  एन०  एल०  क्या

 जो  प्रयोग  में  TH  शब्दावली  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ae  बतलाने  की

 तयार  करे  |  उक्त  शब्दावली  की  एक  प्रति सदन  कृपा  करेंगे

 पटल  पर  रख  दी  जायगी
 क्या  इन्दौर

 की  मिल  बन्द

 कुमार  उद्योग

 क्या  सरकार  ने  इस  के  बन्द  होने
 *

 २२१५.  को  क्या  वाणिज्य
 के  कारणों  का  पता  लगाया  तथा

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 करेंगे  ॥
 यदि  तो  उन

 को
 जांच  का

 क्या  परिणाम  gate
 ?

 (#7)  सरकार  ने  उन  कुटीर  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  टी०
 उद्योगों  के  भ्रध्ययन  के  जो  भारत  में

 कृष्णमाचारी )  :  श्रीमान्
 संगठित  किये  जा  सकते  विदेशों  को  कोई

 )  तथा  मध्य  भारत  सरकार

 से  पूछने  पर  पता  चला  हूँ  कि  मिलें  इस

 यदि  भेजे  हैँ  तो  कितने  कौर  किन  बन्द  हो  गई  थीं  कि  छंटनी  के  प्रश्न  पर  नियोजक

 देशों  तथा  श्रमिक  संघ  के  बीच  का  विवाद

 क्या  उन्होंने  कोई  प्रतिवेदन  दिये  नहीं  था  रोक  इस  मामले  को

 के  लिये  भेजने  का  प्रयास  हो  रहा  हूं  ।

 दामोदर  alat  निगम उन्हें  भारत  के  विविध  राज्यों

 में  ग्रामों के  लिये  कौन से  कुटीर  उद्योग  EQQLV.  श्री  ए०  सी०  Tat  :

 उपयुक्त  दिखाई  दिये
 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 क्या  सरकार  ने  उन  के  प्रतिवेदन  कृपा  करेंग  :

 पर  कोई  योजना  तैयार  की  हूँ  कौर  तक  दामोदर  घाटी  निगम  के

 यदि  की  हूँ  तो  उसे  भूमि  श्रीधर  तथा  भूमि  संरक्षण

 राज्यों  में  किस
 प्रकार  कार्यान्वित  किया  विभाग  पर  कितनी  रांझी  व्यय  हुई

 जायेगा  ?  झर

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री  विभाग  का  वर्तमान मासिक

 व्यय ? श्रीमान्  |

 एक  पदाधिकारी  जापान  भेजा  योजना  तथा  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री

 गया  |  तथा  दामोदर
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 निगम से  जानकारी  एकत्रित की  जा  रही  है  जब  नमक  उत्पादन
 शुल्क

 लिया

 पुर  दल  दि पर रख कौर  यथासंभव  शीघ्र  सदन
 पटल  जा  रहा  था  तब  नमक  का  फुटकर  भाव  FAT

 जायेगी  |
 था  श्र  इंस  उत्पादन  शुल्क को  हटा

 डाला  रबड़  कारखाना  देने पर  उस  का  भाव  क्या  कौर

 FIV.  श्री  के०  Ato  सोनिया  :  क्या  श्रात्मनिभे र  ता  के  बावजूद  भी

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतान  की  नमक  के  लाने ले  जाने  पर  निर्बन्धन  कयों
 a

 ह
 ?

 SEY I-XR  म  डनलप  रबड़  उत्पादन  मंत्री  के०  सी०  :

 सदन  पटल  पर  एक  विवरण  रखा खाने में  कुल  कितना  माल  तैयार

 जाता  है  ।  परिशिष्ट  १०,  अनुबन्ध उन
 के  माल  में  से  कुल  कितना

 संख्या  ४७]
 निर्यात  किया

 उपभोक्ता उन के  उच्च  कर्मीवृत्द में  कितने
 उत्पादक  क्षेत्रों  से

 भारतीय
 क्षेत्रों  को  नमक  का  जाना  विनियमित  करना

 क्या  भारत  में  अरन्य  रबड़  कारखाने
 पड़ता  है  क्योंकि  wat  तक  परिवहन-व्यवस्था

 पर्याप्त  रूप  में  भ्रमणी  नहीं  है  ।  कुछ  राज्य भी  चल  रहे  कौर  यदि  चल  रहे  हें  तो  उन

 सरकारों  ने  राज्यों  में  नमक  का
 के  ताम  क्या  हें  तथा  उन  में  कितनी  कितनी

 करने  के  लिये  अपने  नाम-निन्दित व्यक्ति
 पूंजी  लगी  हुई  है  ;  कौर

 रखे  हें  जिस  से  कि  कुछ  व्यापारी  करीम  ware
 डाला  एण्ड  को  कितना  भारतीय

 उत्पन्न  न  कर  सकें ।

 रबड़  खरीदती  हैं  at  किस  दर  पर ?

 उड़ीसा  को  पुनर्वास  अनुदान वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टो०  टी ०

 कृष्णमाचारी  )
 :  तथा  ठीक  ठीक  *QQo.  श्री  संगण्णा  क्या  पुनर्वास

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 जानकारी  सुलभता  से  प्राप्य  नहीं  है

 ।

 इकतालीस  पदाधिकारी  जो  प्रति  उड़ीसा  राज्य  में  विस्थापित

 मास  १०००  रुपये या  अधिक  वेतन  लेते  हैं  ।
 शक्तियों  की  बस्तियां  ate  उन  की  जनसंख्या  ;

 सदन  पटल  पर  एक  विवरण  राज्य  को  गत  तीन

 रखा  जाता  है  जिस  में  महत्वपूर्ण रबड़  निर्माता  वर्षों  PEVE-Yo,  १९४०-५१  तथा  PE 2- १-

 समवायों के  नाम  प्रो  उन  में  लगी  हुई  पूंजी  ५२  )  में  विस्थापित  व्यक्तियों  के  पुनर्वास  के  लिये

 के  ऑझांकड़े  fet  गये  हैं  ।
 कुल  कितने  सहायक  अनुदान  दिये

 परिशिष्ट  १०,  अनुबन्ध  संख्या  ४६]
 क्या  उड़ीसा  राज्य में

 पित  व्यक्तियों  की  सभी  बस्तियां  आत्म-निभे र सरकार  द्वारा  नियत  नियंत्रित

 दरों  पर  मार्च  १९५१  से  ४ स्रघ्नल  १९४५२  में  बन  गई  aK

 ¢;  Vigo  टन  ।
 यदि  बन  गई  हैं  तो  क्या  सरकारी

 नमक
 सहायता  रोक ली  गई  है  ate  यदि  कोई  नगद

 के  २२१९.  श्री  सिहासन  सिंह  क्या  उत्पादन

 मंत्री यह  ब्रितानी  क़ी  कृपा  करेंगे
 :

 वापस  ले  लिये  गये  हैं  ?
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 पुनर्वास  मंत्री  to  पी०  :
 करार किक  तथा  aa समझौते

 बस्तियां ex  FRI  श्री  रवय्या  :  क्या  प्रधान

 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंग
 जनसख्या  9, ASR  ॥

 ष्
 सदस्यों

 को
 भारत

 LEVE-Yo  ३६,०००  रुपय  |

 PEYo-Yk  में  UV  YS,000  रुपय 1
 सरकार  द्वारा  सरकारों  के  साथ  १४

 १९४७  से  na  तक  किये  गये  करारों
 REY  में  RR, RX, co0  रुपये

 तथा  समझौतों  की  प्रतियां  उपलब्ध  कराने  के

 इस  के  भ्र ति रिक्त  ३८  लाख  रुपये ऋण  लिये  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ;

 के  रूप  में  दिय  गय  क्या  सरकार  ने  ऐसे  लेख्यों  की

 तीन  बस्तियां
 अब

 तक
 प्रतियां  सदन  के  पुस्तकालय  में  रखने  की

 वांछनीयता पर  विचार  किया  ह  ?
 निर्भर बन  चकी  हैं  ।

 जो  तीन  बस्तियां  भ्रामक-निर्भर
 प्रधान  मंत्रो  के सभा  सचिव  सती दा

 हो  गई  हें  उन्हें  कोई  सहायता  की  तथा  (a).  इन  में  से  कुछ

 करार तथा  समझौते  समय  समय  पर  सदन
 अपेक्षा  नहीं  है  ।  ऋण  का  कोई  भ्रंश  कभी  तक

 वापिस  नहीं  लिया  गया  है  क्योंकि  प्रभी  तक  पटल  पर  रखे  जा  च  के  ह  ।  सरकार  को  इन

 लेख्यों  की  प्रतियां  सदन  के  पुस्तकालय  में किश्तों  का  समय  नहीं  भराया  है  ।

 रखने  में  बहुत  प्रसन्नता  होगी  कौर  इस  आशय

 उडीसा  में  नई  योजनायें  की  हिदायतें  सभी  सम्बद्ध  मंत्रालयों  को

 जायँगी  ।
 *

 २२२१.  श्री  कया  योजना  मंत्री

 यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे
 शिक्षा  संस्थाओं  को  सहायता

 २२२.  श्री  जेठा लाल  जोशी  क्यां

 क्या  उड़ीसा  सरकार

 ने  नई ्
 पुनर्वास  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 योजनाओं  के  निर्माण  के  लिये  कोई  प्रस्थान  क्या  भारत  सरकार  ने

 पेश  की  हैं  जो  सर  दो  farce  स्तान  विस्थापित  दिक्षा  संस्थानों  को

 कोई  वित्तीय  सहायता  दी  हैँ  ;

 यदि की  हें  तो वे  क्या  ga  यदि  दी  है  तो  वे  संस्थायें  कौन

 कहां  सी  ह  कौर  प्रत्येक  को  कितनी  कितनी  राशि

 दी
 गई

 यदि  उपरोक्त  भाग  का

 क्या  यह  प्रतिकर  केਂ
 उत्तर  नकारात्मक  है  तो  कया  उड़ीसा  सरकार  से

 कोई  नई  प्रस्थापनायें पेश  करने  के  लिये  कहा  बदले  में  हैं  या  पुनर्वास  सहायता  के  रूप  में  है
 ;

 शर
 गया हू  ?

 ऐसी  सहायता के  आवेदनपत्रों
 योजना  तथा  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री

 पर  विचार  करते  समय  क्या  बातें  ध्यान  में

 नहीं
 ।

 नन्दा )  रखी  जाती ह  ?

 et
 उत्पन्न

 नहीं  होता  ।  पुनर्वास  मंत्री  ए०  पी०

 हां
 ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।
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 यदि  समाधि  निधि  बना  दी  गईं विवरण  (१)  सदन  पटल  पर

 1.0  उस  की  afar रखा  जाता  परिशिष्ट  १०,  NNT

 बन्ध  संख्या  ४८ |
 क्या  समिति  ने  कोई  प्रबन्धक

 नियुक्त  किया  है
 ?

 ये  इसलिये दी  गईं

 हूं  जिस  से  कि  ये  संस्थायें  भारत  में  प्रिया  काय
 निर्मा  or AHS,  गृह-व्यवस्था  TAT  रसद  मंत्री

 जमा  परन्तु  सरकार  को  सदा  यह  धि  स्वर्ण  faz)  हा

 कार  हे  कि  वह  प्रतिकर  का  प्रश्न  उठने  पर

 इन  भ्रनदानों  को  हिसाब  में  ले  सकती  है  ।
 att  निधि  नहीं  बनाई गई  है

 ।

 परन्तु  सरकार  ने
 विस्थापित  दिक्षा  संस्थाओं को  समिति  से  6...  कर  के  अस्थायी  रूप  मं

 सहायक  श्रमदान  देने  केਂ  प्रश्न  का  विनिश्चय  नियत  किया  है  ।

 करते  समय  जिन  बातों  को  ध्यान  में

 रखा  जाता  है  वे  विवरण  (२)  में  उल्लिखित

 वयस्क  असेनिको  प्रशिक्षण  योजना
 है  जिस  की  एक  प्रति  सदन  पटल  पर  रखी  जाती

 ह  परिशिष्ट  १०,  अनुबन्ध  संख्या
 FQQRY  श्री  एम०  इस्लामुद्दीन  क्यां

 ¥e]
 श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 तल  शोधक  यंत्र
 भारत  में  वयस्क  aa  frat

 *२२२३.  श्री  एच०  एन०  मिर्ज़ा  :  प्रशिक्षण  योजना  के  अन्तर्गत  कितनी  प्रशिक्षण

 उत्पादन  मंत्री  प्रेस  विज्ञप्ति  में  प्रकाशित
 संस्थायें ह  ;

 उन  निबन्धों  तौर  श्राइवासनों  निर्देश  से

 जो  बंबई  में  तेल  दोधक  यंत्र  चलाने  &  लिये  बिहार  मे  ऐसी  संस्थाओं  की

 ब्रिटिश  तथा  शारीरिक  फर्मों  को  दिये  गये
 संख्या  और  उन  की  स्थिति

 यह  बतायेंग  कि  क्या  विदेशी  पूंजी  के  विषय  में  इन  संस्थाओं में  से  प्रत्येक म  इस
 सरकार की  उस  नीति  में  कोई  परिवर्तन

 समय  प्रशिक्षार्थियों  पुरुषों  तथा  स्त्रियों  की
 जो  प्रधान  मंत्री ने  १९४९  में  प्रतिपादित

 कौ  थी  ?  सख्या  ;

 जो प्रशिक्षार्थी उत्तीण  हो  कर  निकले उत्पादन  मंत्री  के०  सी०

 हे  उन  की  रोक
 श्रीमान  |

 राजघाट  समाधि  समिति  यदि  प्रशिक्षार्थियों में  कोई

 पित  व्यक्ति  हूँ  तो  उन  की स्त्रियों तथा  पुरुषों

 २२२४.  श्री  एस०  एन०  दास  :  क्या
 की  संख्या ?

 गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे
 म  मंत्री  वी०  ato

 &  I

 क्या  use  समाधि  समिति  का

 तीन  संस्थायें हें  जो  रांची
 गठन  हो  चुका  है

 प्रो
 वह  कार्य कर  रही

 कौर  साहिब  गंज  में  स्थित  हे
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 के  पश्चात  आयात  शुल्क  में
 छूट  दी  गई

 (7)  उस  छूट  को

 ३  R-Y-KR  को  साथियों

 की  संख्या  क्या  वस्तुओं  के  विषय  में पुरुष  स्त्री  योग

 यह  छूट  वापिस  ली  गई  है
 प्रौढ़

 उस
 के

 (2)  प्रशिक्षण  वापिस  लेने  के

 पटना  ७२  ९  ७२
 वस्तुओं  के  नाम  और  इस  समय  दी

 (२)  प्रशिक्षण

 सरकारी  शिल्पी
 जा  रही  छुट  की  और

 इस  रियायत  को  विस्तृत  करने रांची  9  9

 (3)  प्रशिक्षण

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०
 यांत्रिक

 साहिबगंज  y  y
 टी०  :  at  श्रीमान्

 मामलों में  ।

 ee  es  बलद
 योग  ae  १

 =  आयातित  अलूमिनियम  जो

 निर्यात  के  लिये  निर्मित  बौनों  में  प्रयुक्त  होता

 वयस्क  प्रशिक्षण  योजना  के  भ्रन्तगंत

 इन  तीन  deat  से  ४२५  प्रशिक्षार्थी  उत्तीर्ण  (१)  कपास  आयातिक  रूई  से

 कर  निकले  |-  जो  महीन  तथा  अधिक  महीन  कपडा

 मई  PRUR  aa  में  बिहार की
 था  उस  के  एक  पाउंड  पर  २  आने  की  दर  से

 प्रशिक्षण  संस्थापकों  में  जो  प्रशिक्षार्थी  दर्ज  थे  ८
 मैचों

 १९५०
 से  शुल्क  में  छूट

 दी
 गई

 |

 (२)  नक़ली  रेशम  का  धागा
 :

 आयातित न  में  से  २३  विस्थापित  व्यक्ति  थे  जो  सभी

 पुरुष थे  ।
 तकली  रेशम  के  धागे  से  भारत  में  निमित

 और  बाद  में  पुन:निर्यातित नकली  रेशम  पर
 आयात  शुल्क में  छूट

 ६  मई  १९५० से  १२
 आने  प्रति  पाउंड *

 २२२६. श्री  झुनझुनवाला  :
 क्या  वाणिज्य

 तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  :
 की  दर  से  छूट  देना  मंजूर  हुआ  |

 क्या  भारत  सरकार  ने  किसी  उद्योग
 कपास और  नकली  रेशम के  धागे

 के  विषय में  रियायत वापिस  ले  ली  गई
 में  प्रयुक्त  कच्चे  माल  पर  दिये  जाने  वाले

 १  जून  १९५१  से  मोटे  तथा  मध्यम  श्रेणी
 आयात  शुल्क  में  छूट  देने  के  विषय  यदि

 कच्चे  माल  को  पहचानने  के  लियें  श्राव्य
 वस्त्र पर  निर्यात  कर  ?०  प्रतिशत से  बढ़ा

 कर  २५  प्रतिशत  मूल्यानुसार  कर  दिया
 क्रियात्मक  निर्यात  उन्नति

 आयातित  रुई  पर  छूट  की  रियायत
 समिति

 की
 सिपारिश  को  स्वीकार

 कर
 लिया

 हटा  दी  गई  जिससे  कि  किसी  हद  तक  आयातित

 रुई  से  निमित  महीन  तथा  अति महीन  वस्त्र
 इस  विषय  में  निर्यात  उन्नति

 समिति की  सिपारिश  से  पुर्व  जिन  set
 के  निर्यात पर  लाभ  पुरा  हो  जो

 तीन  नकली  रेशम का  नकली  रेशम
 को

 ऐसी  छूट
 दी

 जा  रही  उन  के
 के  निर्माण  में  प्रयुक्त  पता  है  और  बाद  में  जिस

 उन  अतिरिक्त  के  नाम  का  निर्यात  हो  जाता  हैं  उस  पर  आयात

 faa  पर  निर्यात  उन्नति  समिति की  सिपारिश  शुल्क  की  छूट  ६  मई  १९५०  को  मंजूर  की
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 गई  थी  और  यह  तब  तक  के  लिये  थी  जब  तक  इस  कालावधि  में  लाभ  यद

 कि  समुचित  बौंड  प्रक्रिया  का  सुत्रण  नहीं  at  afar QUE

 जाला
 |

 उस  रियायत  को
 १

 जुलाई
 १९५१

 उत्पादन  मंत्री  के०  सी० वापिस  ले  गया  क्योंकि  सम्बद्ध

 (#)  वे  राजस्थान में  सां  भर

 के
 fet

 कदम  नहीं  उठाये  और  राजस्व
 और  डीडवाना

 में  हिमाचल  प्रदेश
 में

 के  हित  में  यह  देखना  आवश्यक  था  कि  कहीं
 खरखौदा  और  वडाला  में  ह्  ।

 भूमि  तथा  कार्यरत  पूंजी  के

 अतिरिक्त  लगभग  ९४  लाख  रुपये  |
 दे  दी  जाये  ।

 १९४९-५०  में  १५३६  लाक

 मन  |
 अलूमिनियम  के  बर्तनों  के  निर्यात

 ~
 पर  उस  आयात  शुल्क  का  oe  अंश  वापिस  १९५०-५१  में  FoR  लाख  मन  ।

 १९५१-५२  में  SCC)  लाख  मन  | दिया  जाता  है  जो  उन  वत तें नों  में  प्रयुक्त

 अलूमिनियम  पर  लिया  गया  था  |  uo  FF चत  2,06,  000  eye १९४९  ~4o

 जब  कोई  कच्चा  भाल  बाहर  से  भी  लाभ

 आयात  होता  हो  परन्तु  देश  में  भी  प्राप्य  हो  १९५०-५१  में  ११,  ८८,  ०००  रुपये  लाभ

 तो  तैयार  माल  के  निर्यात  होने  पर  उस  कच्चे  १९५१-५२  में
 अभी  तक  लाभ  हानि  खाता

 dare  नहीं  किया  गया  । माल  पर  लिये  गये  आयात  शुल्क  की  छूट

 वापस  देने  में  कई  स्पष्ट  क्रियात्मक  कठिनाइयां  ~
 आसाम  स  उपद्रव-प्रीत  क्षेत्र

 हैँ  इसमें  सदा  यह  संभावना होती  है
 FRQVL,  जनाब  अमजद  अली  क्या

 कि  देशी  कच्चा  माल  प्रयोग  में  ला  कर  शुल्क

 की  छूट  मांग  ली  जाये  और  सरकार  द्वारा  दे  दी
 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 जब  कि  वास्तव  में  उस  पर  कोई  भी
 क्या  आसाम  के  कचर  ,

 कामरूप  तथा  नव गांव  क्षेत्रों  में  जहां  १९५०
 आयात  शुल्क  दिया  ही  नहीं  गया  था  ।

 में  उपद्रव  हुए  खेतों  में  ढोरों  तथा

 तमक  धान  की  हानि  हुई  थी  ;

 क्या
 उन्होंने  बीज  उधार  मांगा *  २२२७.  श्री  जसानी  :  उत्पादन

 मंत्री  यह बताने  की  कृपा  करेंगे
 :  था  और  यदि  उन्हें  वह  दिया  गया  तो  उसका

 केन्द्रीय  सरकार  की  अपनी  कितनी
 सरकार  ने  उनके  खोये  हुए  ढोरों

 नमक  कर्मशाला यें  हैं  जिन्हें  वह  चला  रही

 है  और  वे  कहां  कहां  हैं  ;
 को  वापिस  दिलाने  के  लिये  कया  प्रयत्न  लिय े;

 और

 (@)  सरकार  ने  इन  नमक  कमंशालाओं
 यदि  fea  तो  क्या  उपाय  काम  में

 लियें
 गये  और  उनके  कया  परिणाम  हुए

 ?

 इन  सरकारी  नमक  कमंशालाओं

 में  १९४९-५०,  १९५०-५१  तथा  १९५१-५२  सतीश  :  कुछ  हद

 में  कितना  उत्पादन  और  तक |
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 हां  ।  हलों  आदि  के  (
 घ
 4)  क्या  दिल्ली  में  इस  समय  इस

 कच्चे
 क्य  के  लियें  लगभग  २८  लाख  रुपये  के  व  बच्चे  माल  को  बनाने  वाला  कोई  कारखाना

 पुलिस  स्थापन  ऋण  दिये  गये  ।  बीज
 उधार  और

 देने
 पर  जो

 राशि  लगी
 उसके  पृथक्  आंकड़े

 प्राप्य  नहीं  हैं  ।  क्या  मैसूर  बांध
 सलीम  जिले

 में  एक  कारखाना  हैं  जो  बहुत  समय  से  इन

 तथा  पुलिस  अधिकारों  चीजों  का  निर्माण  करता  रहा  है

 को  हिदायतें  दो  गई  कि  वे  अपने  क्षेत्राधिकार  उत्पादन  मंत्री  (att  के०  Ato

 में  ऐसे  ढोरों  को  पकड़  लें  जिनका  कोई  स्वामी
 नहीं  ।

 या  दावेदार
 न

 उन्हें  उत्तरदायी  स्थानीय
 प्रधान  कच्चे  मामलों  में  से

 व्यक्तियों  की  अभिरक्षा  में  रखा  गया ।  जब
 अधिकांश  और  अन्य  सुविधायें  दिल्ली  में

 उनके  स्वामियों  ने  लौटकर  उन्हें  मांगा  तो
 ठीक  भाव  पर  सुलभ  हें  ।

 स्थानीय  अल्पसंख्यक  मंडलियों  की  उपसमिति

 ने  उनके  दावों  की  तस्दीक  करके  उन्हें  ढोर  गंधक  का  तेजाब  ।  ओलीया

 लौटा  दिये  ।  कुल  मिला  कर  0,000  बेन्जीन  और  अल्कोहल  प्रधान

 से  अधिक  ढोर  लौटाये  गये  ।  कच्चे माल  हैं  |  डी०  डी०  टी
 ०  के

 उत्पादन

 में  कास्टिक  सोडे  का प्रयोग नहीं  होता  ।

 मद्रास  से  धागे  का निर्यात

 हां
 ।  गंघक  का  तेजाब

 *२२२९.  श्री  एस०  वी०  राम स्वामी :  ओलियम  और  क्लोरीन  का  यहीं  निर्माण  होता
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  कया  मद्रास  राज्य  से  जो  धागा

 निर्यात  करने  की  अनुमति  दी  गई  थी  वह
 मेतूरबांध  के  कारखाने  में  कास्टिक

 सोडा  तथा  क्लोरीन  का  उत्पादन  होता  है
 राज्य  की  आवश्यकता  को  पूरी  करके  फालतू

 बचता था  ?
 परन्तु  अन्य  कच्चे  मालों  का  नहीं  |

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ठी०
 हैदराबाद  में  विस्थापित  व्यक्ति

 टी०  :
 इस  समय  यही

 FQQR o-F.  श्री  कृष्णा चाय  जोशी :
 स्थिति है  1

 क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 दिल्ली  में  डी०  डी०  टी०  का  कारखाना

 *
 २२३०८  श्री  एस०  वो०  राम स्वामी

 पश्चिमी  पाकिस्तान  के  कितने

 क्या  उपादन  मंत्री  बताने  कृप
 विस्थापित  व्यक्तियों  ने  हैदराबाद  राज्य  में

 करेंगे  :  आश्रय  लिया  और

 क्या  दिल्ली  में  डी०  डी०  elo  के  उन्हें  कितनी  सहायता  दी  गई

 कारखाने  के  सम्बन्ध  में  कोई  भवन  निर्माण

 कायें  आरम्भ  हो  गया  पुनर्वास  मंत्री  go  पी०

 क्या  उस  कारखाने  को  चली  लगभग
 Yoo  |

 में  wea  में  कोई  विशेष  लाभ  है  ड
 इस  aaa  ने  हैदराबाद  में

 क्या  डी०  डी०  zo ०  के  उत्पादन  के
 पुनर्वास  की  कौई  योजना  आरम्भ  नहीं  की

 लिये  कास्टिक  सोडा  तथा  क्लोरीन  प्रधान  है  ।  परन्तु  कुछ  परिवार  उस  राज्य  में

 अपनी  इच्छा  से  ही  व्यापार  या  नौकरी  की

 530  PSD.
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 खोज  में  चले  गये
 और

 कोई  सहायता  की

 आवश्यकता  नहीं  समझी  गई  |  और

 निर्वात  तथा  आयात  व्यापार  क्या  उस  सीरे  की  खपत  के  लिये

 जो  पहले  निर्यात  किया  जाता  था  और  उससे
 २२३१८  श्री  एल०  एन०  मिश्र  :  क्या

 कोई  नवीन  पदार्थ  प्राप्त  करने  के  लिये  कोई
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 उद्योग  आरम्भ  किया  गया  है  ?

 की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  सरकार  के  विचाराधीन

 ऐसी  कोई  प्रस्थापना  है  कि  हमारे  निर्यात  तथा
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 आयात  व्यापार  के  विद्यमान  अंतर  टी  ०
 कृष्णमाचारी  )  द  चिट्टा  सीरा

 को  पाटने की  सम्भावना पर  विचार  करने  के
 निर्बाध  रूप  से  पूर्वी  पाकिस्तान  को  भेजने

 की

 लिये  १९४९  की  निर्यात  उन्नति  समिति  के
 अनुमति है  ।

 समान  कोई  निकाय  नियुक्त  किया  जाये  ?

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी  ०  टी ०
 सीरे  की  खपत  के  लिये  या  कोई

 अन्य  पदार्थ  प्राप्त  करने  के  लिये  अल्कोहल
 कृष्णमाचारी  )  :  श्रीमान्  |

 के  अतिरिक्त  कोई  अन्य  उद्योग  नहीं

 रूस  के  साथ  व्यापार  किया  गया  चिट्टे  सीरे  का  कोई  औद्योगिक

 उपयोग  नहीं  हे  । २२३२०  एम०

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  :
 आयात  अनुभूतियों  को  विक्रय

 क्या  यह  तथ्य  है  कि  रूस  भारत
 *

 RRR.  श्री  भगवत  साहू  क्या

 के  साथ  व्यापार  करने  के  लिये  तैयार  है  चाहे  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 उसे  भारतीय  चला  में  ही  भुगतान  क्यों  न  कृपा  करेंगे  :

 किया  और
 क्या  उनके  मंत्रालय  में  कोई

 यदि  ऐसा  है  तो  रूस  की  इस
 रिपोर्ट  आई  थी  fa  seq  मकेन्टाइल  निगम

 व्यापारिक  पेशकश  के  प्रति  भारत  सरकार
 नामक  एक  फर्म  ने  जिसका  मुख्यालय  कटक

 का  क्या  रुख है
 ?

 में हैं  कुछ  अनुज्ञप्ति यां  बेच  जो  उन्हें

 तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  १९५०  और  १९५१  में  दी  गई  थीं  ;

 डी०  :  सरकार  को  कोई

 जानकारी  नहीं है  ।  क्या  उपरोक्त  रिपोर्ट  की  जांच
 की

 और
 sat  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 यदि  की  गई  तो  क्या  परिणाम

 सीरा
 हुआ ?

 *2Q232.  श्री  ato  एन०

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  eto

 कृपा  करेंगें  :  टी ०  इस  मंत्रालय  में  ऐसी

 क्या  सरकार
 न  पूर्वी  पाकिस्तान

 कोई  रिपोर्टे  प्राप्त

 नहीं  हुई

 i

 को
 जहां  कुछ  समय  qe  भारतीय  तथा  (1):  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं

 बहुत  बिक  सकता  था  उसको  निर्यात  करना
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 शुष्क  क्षेत्र  गवेषणा  क्या  यह  तथ्य  हैं  कि  मई  १९५१

 *
 २२३५.  श्री  :  क्या  सिचाई  से  पुर्व  तस्दीक  किये  गये  दावों  में  से  केवल

 तथा  २०  के  मूल्य  का  पुनरीक्षण  कसते

 करेंगे
 ष्  मंत्री  यह

 बताने  कृपा

 की  हिदायतें दी  गई  और

 भारत  में  जो  शुष्क  क्षेत्र  गवेषणा
 यदि  भाग  और

 की  गई  उसके  क्या  परिणाम  और  के  उत्तर  में  हें  तो  सरकार  इस  विसंगति

 \
 अब  तक  उस  पर  कितनी  राशि

 को  दूर  करनें  के  लिये  क्या  पग  उठाने  का
 )

 विचार कर  रही  है  ?
 की  गई  है  ?

 पुनर्वास  मंत्री  ए०  पी०  :

 सिचाई  विद्युत  मंत्री  नहीं  ।

 :  अभी  भारत  में  कोई  भी  नहीं
 ।

 शुष्क  क्षेत्र  गवेषणा  नहीं  की  गई  है  ।  प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  परन्तु

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता  |
 यह  बात  कह  देना  चाहते  हैं

 कि  RV4.K

 त्रिदोष  दावा  पदाधिकारी  से  पुर्व  जो  ०  4  लाख  दावे  विनिश्चित किये

 *
 २२३६.  सरदार  हुक्म  fag:  क्या

 गये  उनमें  से  कुछ  का  मूल्य  अधिक  लगा  दिया

 गया  था  और  उनका  पुनरीक्षण  करने  का
 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 निश्चय  किया  गया  |  अब  तक  उन  में  से
 क्या  यह  तथ्य है  कि  कई  पदनिवत्त  १४,२९०  मामलों  का  पुनरीक्षण  किया  गया

 ज़िला  तथा  सत्र  न्यायाधीशों  उनके  भारी
 हे  और  इनमें  से  %,0R0  FT  मूल्य  अधिक

 न्यायिक  अनुभव  के  एक  लाख  से
 दिखाई  देता  उन्हें  स्वयमेव  पुनरीक्षण  के

 के  दावों  की  तस्दीक  के  लिये  दावा  लिये  दावा  पदाधिकारियों  के  पास  भेज  दिया

 पदाधिकारी  नियुक्त  किया  गया  और
 गया  हैं  |

 क्या  दावों  की  तस्दीक  समाप्त  विस्थापित  व्यक्तियों  द्वारा  भूख  हड़ताल

 हो  गई  है
 ?

 FQQZL.  श्री  ato  एस०  महत्  क्या

 पुनर्वास  मंत्री  ए०  पी०
 :

 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ~
 हाँ

 ।  क्या  सिल्चर  म

 विस्थापित  व्यक्तियों  को  भवन  हड़ताल

 दावों  at  तस्दीक़
 आश्रय  लेना  पड़ा  यदि  लेना  पड़ा  था  तो

 भूख  हड़ताल  के  आरम्भ  होने  की  तारीख  और
 *  २२३७.  श्री  अजीत  सिर  कया  पुनर्वास  भूख  हड़तालियों  की  संख्या  ;

 मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  :
 भूख  हड़ताल  के

 क्या  यह  तथ्य  हे  कि  मई  १९५१
 और

 के  बाद  जिन  दावों  की  तस्दीक  हुई  उनका  भूख  हड़ताल  को  समाप्त  करने

 मूल्य  उस  तारीख  से  पहले  तस्दीक  किये  के  लिये  उठाये  गये  पग  ?

 गये  दावों  से  कम  निर्धारित  किया  गया  पुनर्वास  +मंत्री  (ait  ए०  पी०
 :

 है  क्योंकि  मुख्य  दावा  आयुक्त  ने  कुछ
 नियम  २५  जून  को  ५  व्यक्तियों  ने  भूख

 हड़ताल  की  थी  ॥
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 अधिक  सहायता  और  पुनर्वास  हैं  जिन्हें  निर्माण  के  लिये  अनुज्ञप्ति  नहीं  सैनी

 लाभों  और  कचर  में  विस्थापित  व्यक्तियों  पड़ती ।  सब  के  क्रियात्मक

 के  पुनर्सख्याकन  की  ।  नहीं
 है  ।

 भूख  हड़तालियों को  यह  बात  स्वामित्व  मुक्त  पट्ट  पर  कोयला  खाने

 के०  पी०  त्रिपाठी  = स्पष्ट  समझा
 दी

 गई  थी  कि  मंजूर की  गई  *2232.-G.  श्री

 योजनाओं  में  सहायता  तथा  पुनर्वास  लाभों  की

 पर्याप्त  व्यवस्था  थी  |  करेंगे
 ५१ च  उत्पादन  मंत्रा  यह  बताने

 की  कृपा

 ५  जुलाई  १९५२  को  वापिस  ले  ली

 गई
 क्या  यह  तथ्य  है  कि  आसाम  में

 की

 कुछ  कोयला  खानें  हैं  जो  किसी  यूरोपीय
 फ़र्म

 नमक
 को  शास्वत  स्वामित्व-मुक्त  पट्टे  पर  देदी

 *२२३८.  श्री  ए०  के०
 गई  और

 क्या  उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 क्या  सरकार  समवाय  की  इस

 करेंगे
 स्वामिस्व-मृक्तता  में  कोई  परिवर्तित  करने  का

 भारत  में  १९४८  से  १९५२  तक  विचार कर  रही  है  ?

 के  वर्षों  में  भारत  का  कुछ  उत्पादन  तथा

 आवश्यकता  ;
 उत्पादन  मंत्री  के०  स०  =

 att

 क्या  नमक  केवल  सरकार  ही
 हां  यह  मामला

 बनाती  है  या  गैरसरकारी समवायों  को  उसके
 सरकार के  विचाराधीन  है  |

 बनाने  की  छूट  यदि  है  तो  दोनों  कितना

 कितना  प्रति  शत  भाग  बनाते  और
 आसाम  की  लकड़ी

 नमक  बनाने  गेर-सरकारी
 FQQBE,.  श्री  बेली  राम  क्या

 समवायों के  नाम  ?
 सिंचाई  तथा  विद्या  मंत्री  यह  बतलाने की  कृ  ए

 उत्पादन  मंत्री  के०  सी०  :  करेंगे

 सदन  पटल  पर  एक  विवरण
 क्या

 और

 रखा  जाता  है  जिसमें  १९४८-५२  के  वर्षों
 दामोधर  घाटी  योजनाओं  में  प्रयोग  के

 में  में  कुछ  afr  उत्पादन  तथा
 लिये  शहतीरों  के  लिये  भारत  सरकार  ने

 खपत  दिखाई  गयी  है  ।  परिशिष्ट  पंजाब
 के  वनसंरक्षण  को  कहने  से  पव  आसाम

 १०,  अनुबन्ध  संख्या  ४९]
 के  वन  संरक्षक से  कहा

 और  गेर-सरकारी
 पंजाब  के  वन-संरक्षक  ने  किस

 पक्ष  सभी  नमक  निर्माण  करते  हैं  ।  सरकार

 लगभग  २५  प्रतिशत  नमक  का  निर्माण
 दर  पर  दफ़ातिर  भेजे  और  आसाम  के  वन

 संरक्षक  ने  किस  दर  पर  और

 a
 करती है  और  शेष  ७५  प्रतिशत अन्य  करते

 @  |
 जो  दाह तीर  भेजे  गयें उन  पर  रेल

 भाड़ा  कितना  पड़ा  ?
 नमक-निर्माण  के  लिये  ग़ैर-सरकारी

 पक्षों  को  लगभग  ¥loo0  अनुज्ञप्तियां  दी  गई
 a

 योजना  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री

 न  इसके  अतिरिक्त  छोटे  छोटे  निर्माता  :  arg
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 हीरा कुड  बांध  योजना  के  लिये  उनका  संवरण  वाशिंगटन  स्थित

 पंजाब  से  जो  शहतीर  मंगवाये  गये  उनकी  भारतीय  राजदूतावास  की  ओर  टेनेसी  घाटी

 दरों  के  विषय  में  माननीय  सदस्य  कृपया  प्राधिकारी  की  सहायता  से  किया  गया

 उस  विवरण  की  मद  ६  को  देखें  जो
 ४

 अक्तूबर  |  उसे  विश्व  बैंक  का  सम्त  भी  प्राप्त

 2342.0  को  श्री  एस०  एन०  सिन्हा  के  तारांकित  था  |

 प्रश्न  संख्या  १५१७  के  उत्तर  में  सदन  पटल
 अनुमति  के  बिना  नमक  का  निर्माण

 पर  रखा  गया  था  |  आसाम  के  वन  संरक्षक
 नें  २२४१.  थी  नाना दास :  क्या  उत्पादन

 द्वारा  शहतीर  भेजने  की  दरें  सुलभता से  प्राप्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 नहीं  हं  ओर  उन  का  पता  लगाया  जा  रहा
 date  जिले  में  genres  के

 नमक  कारखाने  के  पाव  के  क्षेत्र  में  अनुज्ञप्ति
 भेजने  के  स्टेशन  से  लक्ष्य-स्थान  के  बिना जो  नमक  निर्माण  होता हैं  उस  का

 तक  रेलवे  भाड़ा
 १०  १०  दि करहि  ५

 फ़ूट
 कितना  afar

 के  शहतीरों पर  १  रुपया  १५  आने
 प्रति  ऐसे  अनुज्ञप्ति  के  बिना  निर्माण

 शहतीर  पड़ा  और  अन्य  माप  के  शहतीरों  पर
 करने  वालों  की  कुल  संख्या  कितनी

 १  रुपया  ८  आने  ३  पेसे और  १  पाई  प्रति  और
 नग  पड़ा  ।

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  भूमि

 मुख्य  दामोदर  घाटी  निगम  में  कोई  ऐसी  कच्ची  सड़क  हैं  जो  इस् का पल्ली

 नै  श्री  कृष्ण  कया

 नमक  कारखाने  के  पास  के  अनुज्ञप्ति-विहीन

 नमक-क्षेत्रों को  जाती  है  ?
 py

 उत्पादन  मंत्री  Fo  सी०  :

 लगभग  ४३५  एकड़  |

 क्या  दामोदर  घाटी  निगम  के  लगभग  Yoo  |

 मुख्य  यांत्रिक  श्री  एड्  एम०  कोमोरा  के
 परन्तु  यह  सड़क

 किया  गया  हैं  तो  उक्त  संविदा  की  क्या  aa
 केन्द्रीय  सरकार  की  भूमि  में  से  और  अंशतः

 राज्य  सरकार  की  भूमि  में  से  जाती  है  |

 जम्मू  तथा  काहनौर  प्रसारण  केन्द्र
 ह

 क्या  उन  का  संवरण  वाशिंगटन

 के  RAv2.  श्री  पाक  एम०  क्या
 स्थित  भारतीय  राजदूतावास  की  सहायता

 से  किया  गया  था  या  टेनेसी घाटी  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  बताने की

 और  fara  बेक  की  सहायता  से  ?
 कृपा  करेंगे

 सिंचाई  तथा  विद्युत्  मंत्री  क्या  जम्मू  तथा  काश्मीर  के

 प्रसारण  केन्द्र  भारत  सरकार  के  नियंत्रण  में :  सदन-पटल

 पर  श्री  एम०  कोमोरा  के  साथ  किये  गये
 यदि  नहीं  तो  क्यों  नहीं

 की  प्रति रखी  जाती  जिसमें  क्या  कारण  है  कि  जम्मू  तथा

 उनकी  सेवा  सम्बन्धी  निबन्ध  तथा  aa  श्रीनगर  केन्द्र  जपने  आपको  काश्मीर  रेडियो

 भी  हैं  ।  परिशिष्ट  १०,  अनुबन्ध  कहते  हैं  और  आकाशवाणी  इंडिया

 संख्या  ५०  नहीं  और
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 क्या  काश्मीर  कोई  कर्म चारों  राज्य  बीमा  योजना

 गैर-सरकारी  निकाय  यदि  हैं  तो  उसके

 क्या  कारण हैं  ?  न
 Vv  श्री  के०  सुब्रह्मण्यम  :  कया

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  :  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 इस  पर  राज्य के  वित्तीय नहीं  ।

 एकीकरण  के  सम्बन्ध में  किया  क्या  दिल्ली  के  परिवहन  श्रमिकों

 जायेगा  |  नें  उन  की  मजूरी  में  से  कर्मचारी  राज्य  बीमा

 योजना  के  लिये  अनिवार्य  कटौती  पर  विरोध

 तथा  (7).  जम्मू  तथा  श्रीनगर
 we  किया  और

 केन्द्र  जम्मू  तथा  काश्मीर  के

 हैं  ।
 यदि  भाग  का  उत्तर  a

 में  है  तो  क्या  सरकार  ने  उनके  अभिवेदन

 पर  कोई  कार्यवाही की  है  ?
 ऐतिहासिक  महत्व  के  स्थानों  पर  बजा

 श्रम  मंत्री  ato  वी०  :
 किये  हुए  विस्थापित  व्यक्ति

 कर्मचारी  बीमा  अधिनियम  के  अधीन

 FQQVB,  श्री  तेलकौकर :  क्या  विमुक्ति  के  लिये  दिल्ली  ट्राम पथ  संघ  का  एक

 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की
 करेंगे

 :
 अभिवेदन  दिल्ली  सड़क  परिवहन  प्राधिकारी

 क्या  यह  सत्य  हैं  कि  कुछ  को  प्राप्त हुआ  था  ।  इस  अभिवेदन के  अधार  पर

 faa  व्यक्तियों  ने  दिल्ली  में  ऐ  ऐतिहासिक  महत्व
 दिल्ली  राज्य  सरकार ने  एक  आवेदन-पत्र

 भेजा  था  कि  दिल्ली  ट्राम पथ  जो
 दिल्ली

 के  स्थानों  पर  क़ब्जा  किया  हुआ

 क्या  वे  क़ब्जे  अप्रभावित
 सड़क  परिवहन  प्राधिकारी के  अधीन  एक

 अनुसहायक  संस्था  विमुक्त  कर  दिया

 जाये  |

 यदि  इसका  उत्तर  हां
 '
 में  है

 तो  सरकार  इस  मामले  में  क्या  पग  उठाना
 सरकार का  विचार  है  कि  निगम

 की  वित्तीय-व्यवस्था  की  रक्षा  के

 धारा  23.0  के  अन्तर्गत  शक्तियों  जो
 क्या  विस्थापित  व्यक्तियों  ने

 इन  भवनों  या  स्मारकों  के  किन्हीं  भागों  को
 सामथ्यंदायी  यथासम्भव  कम  काम

 में  लिया  जाये  ।  दिल्ली  राज्य  सरकार
 क्षति  पहुंचाई  है  ?

 ara  विमुक्ति  के  लिये  भेजें  गये

 पुनर्वास  मंत्री  To  पी०
 :  पत्र  पर  विचार  हो  रहा  है  ।

 से  (7)  विभाजन  के  पश्चात्  ऐतिहासिक

 महत्व  के  कुछ  स्थानों  पर  विस्थापित  व्यक्तियों  राजस्थान  में  विस्थापित  परिवारों  के

 ने  अप्रभावित  क़ब्जा  कर  लिया था  ।  उस

 स्थानों  को
 लिये  कृषि  भूमि

 के  सभी  महत्वपूर्ण

 खाली  करवा  गया  हैं  और  क़ब्ज़ा  FRVCU,  श्री  कर्णी  साहूजी
 :  क्या

 करने  वालों  वैकल्पिक  स्थान  दे  दिये  पुनर्वास  मंत्री  यंह  बताने  कीਂ  कृपा  करेंगे
 :

 गये  हैं  |  उन  विस्थापित  परिवारों  की

 (7)  जानकरी  एकत्र  की  जा  संख्या  जिन्हें  राज  स्थान
 [1

 के  नहरी-क्षेत्र
 में

 a
 । ह्  कृषि  भूमि  दी  गई
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 उन  विस्थापित  परिवारों  की  हैदराबाद  में  नदी  घाटी  योजनायें

 जिन्हें  राजस्थान में  कृषि  भूमि  श्री  एच०  जाट  वैष्णव

 सिंचाई  वाली  )  दी  गई  कया  योजना  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 करेंगे
 ्  क्या  उन  लोगों  के  पुरःस्थापन  के

 जिन्होंने  कृषि  कार्य  अपना  लिया  हैदराबाद  राज्य  में  प्रथम  पंच

 न  में  आंशिक  छट  के  रूप में  कोई  रियायत  वर्षीय  योजना  के  अन्तर्गत  कौन  सी  नदी
 ?

 दी  गई  घाटी  योजनायें  आरम्भ  की  गई  और

 पुनर्वास  मंत्री  ए०  पी०  इन  योजनाओं  पर  केन्द्र  तथा

 तथा  जानकारी  संकलित  की  राज्य  सरकार  कितना  कितना  व्यर्थ

 जा  रही  ह  और  यथासमय  सदन  पटल  पर  करेगी ?

 रख  दी  जायेगी  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री

 (7)  प्रथम  ay  में  मत्स्य  में  राजस्व
 (ait  राजोली बन्दा

 और  गोदावरी  का  प्रथम  THA  |

 की  माफ़ी दी  गई  परन्तु  वास्तव में  प्रथम

 दो  वर्षों  तक  कोई  राजस्व  वसूल  नहीं  किया  इन्हें  कार्यान्वित  करने  का

 गया  इसके  अतिरिक्त  राजस्थान  सर सरकार  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकारों  पर  Fl

 को  विशिष्ट  मामलों  में  माफ़ी  देने  की  शक्ति  भद्रा  के  विषय  केंद्रों  सरकार  ऋण  दे  कर

 दे  दी  गई  है  ।  राज्य  सरकार  को  सहायता  कर  रही

 ह
 काय  केन्द्र  लंका  के  लिये  अमिट  स्याही

 *QQWVS  श्री  तेलकोौकर  क्या
 में  २२  श्री  कर्णी  साहजी :  क्या

 पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  की

 करेंगे  कृपा  करेंगे

 प्री शिक्ष तक
 क्या  लंका  सरकार  ने

 अपने  हाल
 विस्थापित  व्यक्तियों को

 ही  के  साधारण  निर्वाचनों  में  प्रयोग  के  लिये
 तथा

 कार्य  देने  के  लिये
 रान  चोर

 अमिट  स्याही  की  कोई  की  थी

 बीकानेर में  कितने  कायें  केन्द्र  खोले  गये  और

 यदि  की  थी  तो  कितनी  की
 *?

 को  इन  केन्द्रो ंमें  तथा
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  eto

 व्यक्ति  प्रशिक्षण प्राप्त  कर  रहे  थे  और
 श्रीमान  । ठी ०  कृष्णमाचारी )

 १९५१-५२
 में  इन

 केन्द्रों
 पर  कितना  wet  उत्पन्न नहीं  होता

 व्यय  किया गया  ?
 नैलोर  मं  अधिक  की  खाने

 ) पुनर्वास  मंत्री  ए०  पी०
 FRQQSS  श्री  नाना दास  क्यां

 जिन  में  से  एक  बीकानेर  में  हैं
 ।

 श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 CBR
 नैलोर  ज़िले  में  अभ्रक  की

 लगभग  2,4%,000  रुपये  खानें
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 सौ  फ़ुट  से  अधिक  गहराई  वाली  हैदराबाद  राज्य  में  चल  रही

 अधिक  को  आर  कागज़  की  सिलों  की  सख्या  ;

 जिन  खानों  में  बिजली  की  सन्  १९५१  में  इन  मिलों  में

 लिफ्ट  तथा  वायु  खीचने  वाले  पंखें लगे  हुए  कागज  का  और

 क्या  इन  मिलों  ने  निमित  काग़ज हैं  उनकी  संख्या  ?

 श्रम  मंत्री  (att  वो०  ato  :
 राज्य के  बाहर  भेजा  जाता  यदि  भेजा

 जाता  हूं  तो  कितना ? लगभग  २००,  जिन  में  से  १३५  इस

 वाणिज्य ,  तथा  उद्योग  मंत्री  टी  ०

 इकतीस  |
 टी ०

 :  एक

 बारह  अधिक  खानें  बिजली  का
 तथा  ठीक  ठीक  जानकारी

 उपलब्ध  नहीं  हैं  ।
 प्रयोग कर  रही  हैं  ।  उनमें  मनुष्यों के  शिफ्ट

 नहीं  तीन  खानों  में  हवा  के  आने  जाने  के
 आसाम  कोयला  खानों  की  श्रम  कत्याण  निधि

 लिये  पंखे  लगा  दिये  गये  हैं  और  एक  अन्य  खान  *QYRR.  श्री  Fo  पी०  त्रिपाठी  :

 में  भी  पंखा  लग  रहा  क्य  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 आसाम  की  कोयला  खानों  से
 हैदराबाद  में  सीमेंट  के  कारखाने

 *
 २२५०.  श्री  एच०  जी०  बचाव  वर्ष  )  aa-neary fats % fea fear निधि  के  लिये  कितना

 उप-कर  लिया

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  :  क्या  वह  निधि  वच  कर  दी

 गई  है  यदि  कर  दी  गई  है  तो  किन  प्रयोजनों  के
 हैदराबाद  में  चल  रहे  सीमेंट  के

 लिये
 कारखानों की  संख्या  ;

 उस  निधि  की  व्यवस्था कौन  कर

 सन्  १९५१  में  इन  कारखानों  में  रहा  और

 सीमेंट  का  उत्पादन  कितना  और
 क्या  इस  प्रयोजन के  लिये  कोई

 हैदराबाद  राज्य  से  कितनी  सीमेंट  भवन-व्यवस्था  मंडली  बनाई  गई  है
 ?

 भ्रम  मंत्री
 ato  ato  गिरि :

 ~~
 ay

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  eto

 टी०  :  एक  ।
 सहस्र

 संख्या
 )

 १,१४,८४८  टन  सीमेंट  पड़ौत  के  १९४४-४५  १,०००

 राज्यों को  गया ।  भारत बाहर  १९४५-४६  W¥,o00

 कोई  मात्रा  निर्यात  नहीं  हुई :
 १९  ४६-४७  टू  00००

 १९  BV9-8S  £35000

 हैदराबाद  में  कागज  की  मिलें  29 V~C-8R  ९१,०००

 श्री  एच०  जी०  बलदेव  2S¥8-Ko  १,२९२,०००

 १९५०-५१  68,000
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 2,230,000
 की  कृपा

 BHR
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 हां  ।
 उसे

 १९५१-५२  क्या  पेट्रोल  तथा  अन्य

 के  वर्षों  में  मलेरिया-निरोधक  खान  लियम  उत्पादों  के  भावों  के  विनियमन  तथा

 के  मुख  पर  स्नानागार ों  के  निर्माण  और  नियत्रंण  कोई  व्यवस्था

 प्रशासन  भारों  लगभग
 यदि  हैं

 तो  क्या  हू  और  केसे  रही
 a

 ३,१०,०००  रुपये  व्यय  किये  गये  ।  हं

 भारत  सरकार  का  श्रम

 कोयला  खान  श्रम  निधि  मंत्रणा
 रसद

 वित्त  कोयला-क्षत्र
 मंत्री  :  विदेशों  को

 केवल  पेरेफिन  मोम  का  ही  निर्यात  होता  है  ।
 समितियों  की  एक  उपसमिति  सहित

 तथा  भवन-व्यवस्था  मंडली की  सहायता  से
 तैल  समवाय  पेट्रोलियम  उत्पादों

 करता हैं  ।
 के  विक्रय-मूल्य  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  सूत्र  के

 हा
 पर  निश्चित करते  आयातित  तथा

 क  देशी  दोनों  प्रकार  के  तेल  की  चालू  मूल्य-व्यवस्था आसाम  तेल  समवाय  +  कमंचारो

 में  मूल  मर्दे  ये  ह  :  एफ०  to  बी०
 *

 २२५३.  श्री  ज०  एन  ०
 हजारिका

 क्या  गह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री
 का  मेक्सिको  की  खाड़ी  के  पत्तनों

 पर  संकरण  की  लागत  तथा  अ्रबदन  से  भारतीय

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 पत्तनों  तक  का  समुद्री  भाड़ा  ।

 आसाम  तैल  आसाम  में

 नियुक्त  कर्मचारियों की  कुल  संख्या  ;
 कोयला  खान  श्रमिकों  के  लिये  मकान

 समवाय  में  अभारतीयों  की  संख्या ;  FAQRY .  डा०  एन०  बो  खरे  :

 और
 कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 उच्च  श्रेणी  के  पदाधिकारियों की

 नियुक्तियां  किस  आधार  पर  की  जाती al  |  UNE  |  क्या  विहार  में  कोयले  खानों  के

 a  ?  श्रमिकों  के  लिये  मकानों  के  निर्माण  के  संबन्ध
 ह  ~

 में  कार्य-सम्पन्न करने  के  लिये  सरकार  का
 गृह-व्यवस्था  तथा  रसद

 मंत्री  :  ७,५००  4S.
 Qs

 लगभग
 यह  पृथक  अभिकरण  क्यों

 तथा  .
 जानकारी  संकलित  की  बनाया  गया  है  ;

 जा  रही हैं

 यह  केन्द्रीय  सावंजनिक
 झा साम  तेल  समवाय  के  उत्पाद  '

 निर्माण  विभाग के  द्वारा  क्यों  नहीं  करवाये न
 VIEY.  श्री  ज़  एन «०  हजारिका

 ि  कौर
 क्या  गह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री

 यह  बताने की  कृपा  करेंगे  :  इन  दोनों  भ्र भि करणों  के  दर

 तुलना  म  कु  से
 आसाम  तैल  डिगबोई  के

 कौन  कौन  से  उत्पाद  तथा  उप-उत्पाद  विदेशों  श्रम  मंत्री  ato  ato  :

 को  निर्यात  किये  जाते
 और
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 तथा
 revs  इस  गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री

 निधि  के  भवनों  का  निर्माण  काय  केन्द्रीय  स्वर्ण

 सार्वजनिक  निर्माण  विभाग  को  सौंपा  gar  मान् ।

 उस  वर्ष  के  शरत  कोयला  खान

 श्रम  कल्याण  निधि  मंत्रण  समिति  जो  यह  स्पष्ट  नहीं  है  कि  माननीय

 सदस्य किस  कालावधि  के  बारे  में  जानकारी कोयला  खान  श्रम  कल्याण  निधि

 १९४७  प्रयास के  विषय  में  भारत  ते  हैं  ।

 सरकार  को  मंत्रणा  देती  यह  सिपारिश
 मुझे  ऐसे  सभी  कार्यों के  विषय  में  पुरी

 की  थी  यह  काम  उनक  अधीन  तथा  उनके
 जानकारी  संकलित  करने  के  लिये  ग्रसित

 भ्रपने  इंजीनियरिंग  कर्मी वृ द  के  ote  होना  लम्बी  सुचना  की  भीं  अपेक्षा  होगी  |
 ताकि  वे  भवन-निर्माण  की  योजनाओं

 पर  अधिक  नियंत्रण  तथा  निरीक्षण  रख  निर्माण

 एक  ait
 भी

 महत्वपूर्ण  विचार  ag  था  कि
 विभाग  की  संहिता  के  उसके  द्वारा

 इस  पृथक  संस्था  पर  उससे  कम  लागत  जायेगी  केवल  केन्द्रीय  सरकार  के  ६4, पनिक ਂ  भवनों

 जो  क  न्द्रीय  सार्वजनिक  निर्माण  विभाग  को  देनी  का  निर्माण  ही  अपेक्षित  खडकवसला

 पड़ती  थी ।  भारत  सरकार  ने  इस  सिपारिश  at  प्रतिरक्षा  खनिकों  के  हमेन्त

 को  स्वीकार कर  लिया  रक्षिक  बंक  का  मुख्य  भवन इस  कोटी

 में  नहीं  भराते  |

 मेरा  समाधान  हो  गया  है  कि

 इस  ea  की  केन्द्रीय  सार्वजनिक  निर्माण  कृत्रिम  रेशम  )

 विभाग  के  द्वारा  करवाने  में  जो  व्यय  होता

 है  उस  की  तुलना  में  दर  ठीक  रहेंगे  ।
 नें  २२५७.  ait  एस०  एम०  घोष

 dar  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  : भवन-निर्माण  कार्य  को  पूरा  करना

 FRVRE.  डा०  एन०  बी०  क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  कृत्रिम

 क्या  गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री  रेशम  के  धागे  के  अतीव  उदार  आयात  का  हमारे

 ्य  रेशम  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ा यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 कृतिम  रेशम  के  धागे  के  ऐसे क्या  विविध  मंत्रालयों  ने  एम०

 ई०  एस०  तथा  केन्द्रीय  सार्वजनिक  निर्माण  बड़े  पैमाने  पर  आयात  की  अनुमति  देनें

 विभाग  के  अन्य  अ्रभिकरणों को  का  क्या  मुख्य  कारण  है भ्रौर  सरकार  ने  किर

 पर  ऐसा  किया  ;  कौर भी  कायें दिये  हैं  ;

 यदि  तो  वे  कार्य  क्या  हैं  ar  कया  देश  में  ऐसे  बड़े  पैमाने  परਂ

 उनकी  राशियां क्या  क्या  हैं  ग्रोवर
 करीम  tan  के  धागे  के  श्रायात  की  प्रयुक्ति

 की  प्रतिरक्षा  देने  से  पहले  रेशम  मंडली  से  परामर्श  किया खडकवसला

 गया अकादमी  कौर  खनिकों  के  search  कौर

 रक्षित  बंक  के  मुख्यालय की  भवन  प्रौढ़  निवास  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ato

 क्वार्टरों  क  बनान  का  केन्द्रीय  सार्वजनिक  ato  कृष्णमाचारी  )  :  से  करीम

 निर्माण  विभाग  क्यों  नहीं  कर  रहा  है  ?
 रेशम के  धागे का  आयात  केवल  आवश्यकता
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 क
 ware  किया  गया  कौर  सरकार  ने  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  eto

 इस  प्रश्न  पर  रेशम  मंडली  से  परामर्श  करने  दी ०  :  मद्रास  राज्य

 की  नहीं  समझी  ।  कोई  चमका-कारखाना  नही

 यदि  माननीय  सदस्य  का  केन्द्रीय
 कच्चे  पटसन  के  रखने  के  गोदाम

 गवेषणा  मद्रास  से  है  जिसे  वैज्ञानिक

 FRQUS,  श्री  जी०  एल०  चौधरी :
 तथा  गवेषणा  परिषद्  संचालित

 करती  है  तो  PEYR-4R  में
 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  :  लिखित  रादियां  मंजूर  की  गईं  थी  ।.

 इस  समय  भारत  में  कच्चे  पटसन  €,५०,०-००.  अ्रनावर्तक  ।'

 के  रखने  के  लिये  कितने  गोदाम  हैं  ;  ३८  3,€00  रुपये  परावर्तक  |

 उत्तर  प्रदेश में  उनकी  संख्या  भ्रौर
 बैटिंग  के  कारखाने  में

 स्थान  |

 क्या  कच्चे  पटसन  के
 वर्तमान  २२६०.  श्री  तुषार  चटर्जी  :

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  यह  बताने  की
 गोदाम  देश  की  श्रावइ्यकताओं के  लिये

 पर्याप्त हैं
 कृपा  रेंगे  :

 यदि  भाग  का  उत्तर
 क्या  यह  तथ्य  है  कि  उत्पादन

 में  कमी  के  कारण  पश्चिमी  बंगाल  बैटिंग
 नकारात्मक  है  तो  क्या  सरकार  नये  गोदामों

 कारखाने  में  बड़े  पैमाने  पर  छंटनी  हो  रही
 के  बनाने  का  विचार  कर  रही  है

 ;  रोक

 द
 उनमें  से  उत्तर  प्रदेश  में  कितने

 यदि  tar  होते  कारखानों के
 होंगे  किन  स्थानों  पर  होंगे ?

 अ्रलग  अलग  छंटनी  के  ह

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  cto  क्या  यह  तथ्य  है  कि  इन  कारखानों

 टो०  :  (*)  से  (=).  में  उत्पादन  की  कमी  का  कारण  यही  है  कि

 कच्चे  पटसन
 को

 रखने
 की

 वे  ही  ये  कारखाने  विदेशी  ara  से  प्रतियोगिता

 लोग  करते  हें  जिनका  इस  व्यापार  से  सम्बन्ध
 में  हैं  ;.  और

 भारत  सरकार  कच्चे  पटसन  के
 यदि  ऐसा  है

 तो
 सरकार  विदेशों

 दामों  के  झ्रांकड़े  नहीं  रखती  न  उसका  से  श्रायात को बन्द को  बन्द  करने  के  लिये

 विचार  सरकार  की  से  कोई  ऐसा  गोदाम
 पग  उठाने  वाली  है  ?

 बनाने का  ही  है  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  Sto

 मद्रास  में  सरकारी  चमड़ा  कारखाना  टी०
 :  जहां  तक  मुझे

 ज्ञात  है  भ्र भी  श्रीमान  ।

 FRA,  श्री  क्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 (7)  axe  PEKR  को
 कृपा  करेंगे  कि  सरकार  ने  १९५२-५३  में

 मद्रास  राज्य  स्थित  केन्द्र  सरकार  द्वारा
 १९५२  के  मैं  RE4 2  की  तुलना  में

 कोई  कमी  ह  16२ संचालित  चमड़ा-कारखाने  के  लिये  कुल

 कितनी  राशि  मंजूर  की  ?  उत्पन्न नहीं  होता  ।



 दे३९१  लिखित  उत्तर  २९  जलाई  १९५२  लिखित  उत्तर  २३९२

 कोयला  खनिकों  दे  लिये  पीने  का  पानो  ३१  दिसम्बर  gaye

 श्वेत  उत्पन्न  नहीं  होता
 *FQRER.  श्री  पी०  आर०  राव

 श्रम  मंत्री  यह  बनता  ने  की  कृपा  करेंगे  :  मद्रास  में  फ़ाउन्टेत्त  पेनों  का  निर्माण

 क्या  भारतीय  खान  FIVER. ३-  श्री  जी०  एल०  चौधरी :

 १९५२  के  खंड  सं०  १९  के  भ्रनुसार  हैदराबाद  क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने

 की  कोठागुदयम तथा  बेलमपत्ली  की  कोयला  की  कृपा  करेंगे  :

 खानों  में  खनिकों  को  भुगत  में  ठंडा  तथा  भ्रच्छा

 पी
 क्या  यह  तथ्य  है  कि  जापान  के

 a  कां  पाची  पहचान

 की

 नई  पेन-निर्माण समवाय  ने  मद्रास  में  लाल

 feat  के  निकट  एक  पेन-निर्माण  समवाय

 यदि  उपरोक्त भाग  का
 खोलने  का  विनिश्चय किया  है  ;

 यदि  उपरोक्त  भाग  का
 कोई  प्रस्थापना है  ;

 कौर

 उत्तर  हां  में  है  तो  वहां  प्रतिवर्ष  कितने  पेनों
 सर्दी  होते  यह  कार्य  कब  तक

 का  निर्माण  होगा  ;  और

 qe  हो  जायेगा ?  देश  में  फाउन्टेन पेनों  की  कितनी

 श्रम
 मंत्री  वी०

 ato  ative  मांग  है  ?

 पीने  का  पानी  ट्रालियों  पर  लगी  टंकियों  से
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ‘ott

 टी ०  टी ०
 ara  में  पहुंचाया  जाता  है  ।

 कृष्णमाचारी )
 :

 नहीं  श्रीमान्  ।  मद्रास  के

 तथा  उत्पन्न  नहीं  एक  व्यक्ति  at  परन ज्योति  ए०  संजीवी  ने

 होता  |
 जापान  से  फाउन्टेन  पेन  नीचों  के  निर्माण

 के  लिये  ४०,०००  रुपये  की  करें  मंगाने  के
 भारत  में  निष्क्रिय  सम्पत्ति

 लिये  अनुज्ञप्ति  मांगी  थी  ate  वह  &  जनवरी *
 २२६२.  ज्ञानी  जी०  एस०

 2EYXR  को  दें  दी  इसी  व्यक्ति  ने

 करा
 कया  पुनर्वास  मंत्री

 यह  बताने की  कृपा
 ५०  एक  कौर  झ्रावेदन-पत्र  फाउन्टेन पे  नों  के  भागों

 के  निर्माण  के  लिये  जापान  से  करें  मंगाने

 सरकार  स्थित  की  aqater & fad fear 2, के  लिये  दिया  जिस  पर

 निष्क्रिय  सम्पत्ति  का  मूल्यांकन  निकट  विचार किया  जा  रहा  है

 भविष्य में  करने  वाली  है  —
 पास तथा  (7).  सरकार  के

 यदि  ऐसा  है  तो  उसमें  कितना  कोई  जानकारी नहीं  है

 समय  लगने की  झ्राद्या  है  ;  शौर
 बेलग्रेड  में  भारतीय  राजदूतावास

 यदि  उपरोक्त  भाग
 का

 उत्तर  नकारात्मक है  तो  सरकार  विस्थापित  ¥QQEY  श्री  के ०
 सुब्रहमण्यम

 :

 व्यक्तियो ंके  मूल्यांकित दावों  का  वास्तविक  क्या  प्रधान  सत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 भुगतान  के  साथ  अ्रनुपात  किस  प्रकार  निश्चित
 (=)  क्या  बेलग्रेड  में  एक  पूर्ण

 करना  चाहती  है
 ?

 वास  स्थापित  करने  श्र  यूगोस्लैव  सरकार

 पुनर्वास  मंत्री  ए०  पी०  :  ने
 हमारे  प्रति

 जो
 शिष्टता  प्रदर्शित  की  है  उसके

 मूल्यांकन हो  रहा  है  बदले  में  वैसा  ही  करने  की  प्रस्थापना है  ;
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 पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता
 ध
 :  +  जिसमें

 बेलग्रेड  में  पृथक  राजदूतावास

 रखने  के  लिये  कितना  अतिरिक्त  धन  a  भ्रपेक्षित  जानकारी  दी  गई  [  देखिये

 fad  होगा  ;  कौर  परिशिष्ट  १०  अनुबन्ध  Fo  ५१]

 क्या  यूगोस्लैव  सरकार  ने  किसी
 सरकार  के  पास  कोई  जानकारी

 समय  यह  प्रार्थना  की  है  कि  बेलग्रेड  में  पृथक  नहीं है  ।
 रादूतावास रखा  जाये  ?

 प्रदान  मंत्री  जवाहरलाल  :
 सरकार इस  मामले  पर  कोई  राय

 देने  में  ्  है  ।

 भारत  सरकार  बेलग्रेड  में  प्रथम  सचिव

 के  भाराधघीन  एक  काजोल  बोलने  के  प्रश्न  पर  दिल्ली  अजमेर  मारवाह  कराया

 नियंत्रण  अधिनियम विचार कर  रही  यह  मंशा  है  कि  हमारा

 इटली-स्थित  राजदूत  के  समान  बेलग्रेड
 BQQEY-T.  पंडित  ठाकुर  दास

 में  भी  काय  करता  रहे
 भागने :  कया  गृह-व्यवस्था

 बेलग्रेड
 के  कार्यलय  का  भ्र नुमा नित

 रसद  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 व्यय  प्रथम  वर्ष  में  १,६५,२००  रुपये  तथा

 अनुवर्ती  वर्षों  में  १,२१,२००  रुपये  होगा
 |

 दिल्ली
 भ्रजमेर  मारवाड़

 किराया

 नियंत्रण  अ्रधिनियम  (१९५२)  किस  तारीख

 से  लागू  ;

 क्या  उस  भ्र धि नियम  की
 यूगोस्लाविया  से  व्यापार

 धाराओं
 के

 प्रवर्तन  के  लिये  निर्देशित  नियम
 FREY.  श्री  के०

 सुबह  पर
 जगवा  दिये  गये  हैं  ;

 क्या  वा  णज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा
 यदि  ऐसा  है  तो  कब  '  शौर

 यूगोस्लाविया के  साथ  PEYO-U
 क्या  यह  तथ्य  है  कि  नियम  न

 तथा  PEXV-4R  में  भारत  के  व्यापार  का

 परिमाण ;
 बनने  के  कारण  अ्रधिनियम की  कई  धारा झ्र ों  का

 प्रवर्तन  निलम्बित  है  ?
 उपरोक्त वर्षों  में  उस  देश  से

 भ्रायातिक  माल  तथा  उस  को  निर्यातित
 गुह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री

 क्या  यूगोस्लाविया के  माल  के
 स्वर्ण  fag)  :  जून  peyr  | t

 भाव  दोष  पूर्वी  यूरोप  के  देशों  site  सोवियत

 संघ  में  प्राप्त  वैसे  ही  माल  के  मूल्यों  की  तुलना
 शर

 में  कम  है  ;  और  के
 अंतर्गत

 नियम  नहीं  बनाये  गये  हैं  परन्तु  इन

 नियमों  की  अनुपस्थिति  से  इस  अ्रघिनियम  के

 क्या  अंतर्राष्ट्रीय उद्योग  प्रदर्शनी  में
 उपबन्धों  के  कार्यान्वित्त  होने  पर  कोई  सारवान

 जो  हाल  ही  में  दिल्ली  में  हुई  दिखाई गई  प्रभाव नहीं  पड़ता  ।

 यूगोस्लैव
 करें  हमारे  उद्योगों

 के
 लिये

 नियमों के  मसौदे  पर  विचार  किया

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०
 जा  रहा  है  कौर  अधिक  विलम्ब  के  बिना

 टी
 ०  कृष्णमाचारी )  +

 तथा  सदन  लागू  कर  दिया  जायेगा
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 एकस्व  जांच  समिति  भारतीय  एकस्व  तथा  रूपांकन

 LeKo  (2&Xo FT Ao का  पं  ३२)
 *22G4-E.  पंडित  ठाकुर  दास

 पारित किया  गया  |
 भ्भागव  क्या  बार्णिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :  अंतिम  प्रतिवेदन ३०  ्  १६५०

 को  पंद  किया  गया  था  कौर  विचाराधीन

 डा०  बख्यी  टेक  चन्द  के

 सतीत्व  में  एकस्व  जांच  समिति  कब  नियुक्त  भारतीय  खान  १९५२

 FREE.  श्री  faces  क्या
 अंतरिम  प्रतिवेदन  कब

 श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 दिया  गया  था
 ate  उसकी  मुख्य  सिफारिशें

 वे  राज्य  क  तथा  a)

 जहां  भारतीय  खान  १९५२,

 सरकार  ने  उसकी  सिपारिशों  को
 लागू  कर  दिया गया  है  ; '  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या  पग  उठाय े;

 और  वे  राज्य  क  तथा  जहां

 अंतिम  प्रतिवेदन  कब  दिया  गया  भारतीय  खान  १९५२  के
 केवल

 ag  ही  उपबन्ध लागू  किये  गये  aa
 था  कौर  सरकार  उसकी  सिपारिशों  को

 कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या  पग  उठाये  थे  ?
 जो  कि  वहां  लागू  किये  गये  हें  ;  कौर

 तथा
 सरकार  ३१  दिसम्बर  १९५३

 उप  मंत्री
 जैसा  कि  अधिनियम  में  उपबन्धित

 १  भ्रक्तूबर  2ewEC
 |

 इस  अधिनियम  को  लागू  सुनिश्चित
 अंतरिम  प्रतिवेदन  व  अगस्त

 करने  के  लिये  पग  उठा  रही  है  ?

 eevee  को  दिया  गाय  था  |  समिति  की

 सिपाहियों  ये  थीं  श्री  मंत्री  (att  वो  ato  :

 से  (7).  खान  अधि  PEYXR  उस
 (१)  कि  किसी  निहित  हित  वालें  को

 ag  अधिकार  होना  चाहिये  कि  ag  कुछ
 अ्रधिनियम  की  धारा  १  की  उपधारा  (३)

 के  अधीन  एक  शभ्रधिसुचना  कर
 आधारों पर  अनिवार्य  अनुज्ञप्ति  या  एकस्व  के

 पहली  जुलाई  PUR  से  ,  जम्मू  तथा  काश्मीर
 प्रति  संहरण  के  लिये  श्रीचंदन-पत्र  दे  सक े;

 को  छोड़  कर  समस्त  भारत  पुर्णतः  लागू
 (२)  कि  एकस्व  के  after  के

 क़र  दिया  गया  है  ।

 दुरुपयोग  के  विरुद्ध  अनुतोष  प्राप्त  करने  के

 लिये  एक स्व ों  रूपांकन ों  के  नियंत्रक  परन्तु  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए

 के  समक्ष  कार्यवाही  प्रारंभ  करना  संभव  होना
 कि  यदि  भारतीय खान  PEXX

 ;  कौर  की  धारा ४६  को  लागू  कर  दिया  जिसके  ATA

 (३)  कि  नियंत्रक के  ore  की  adi
 कोई  स्त्री  दिन  में  या  रात्रि  में  खान  के  किसी

 सरकार  द्वारा  नाम-निर्देशित  तदर्थ  भाग  जो  पास  के  धरातल  से  नीचा

 विशेष  न्यायाधिकरण के  पास  होनी  चाहिये  ।
 नियोजित  नहीं  तो  बहुत  सी

 स्त्रियां  बेकार  हो  यह  मितवा  किया

 इन  सिफ़ारिशों  को
 गया है  कि  स्त्रियों

 को
 केवल  खुले  स्थानों  पर

 करन  के  fara  में  जे  Rao F में  नियोजित करने
 शौर  इस
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 के  लिये  अ्रधिनियम की  धारा  ८३  के  west  १९५२  के  उत्तरों  के  लिये

 विमुक्ति दे  दी  गई  नीति  की  कभी  घोषणा  नहीं की  गई

 हिन्दुस्तान  मोटर्स  लिमिटेड  का  अभ्यावेदन
 नहीं

 *२२६७.  श्री  एच०  एन०  मुखर्जी

 क्या  उद्योग  तथा  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  है थ  | wecl x
 at का  त ते  ल

 पव  ी
 ~~

 कें  २२६८८  डा०  क्या  निर्माण

 क्या  हिन्दुस्तान  ated  लिमिटेड
 व्यवस्था  तथा  मंत्री  यह

 ने
 उत्पादन  बन्द  करने  से  एवं  तथा  उसके  पश्चात्  बताने की  कृपा  करेंगे  :

 कोई  शझ्रभिवेदन दिया  यदि  दिया  था

 उसका  विस्तृत  विवरण  ;  (=)  जनवरी-दिसम्बर  शु  €  Xo

 जनवरी-दिसम्बर  Pax  में  कौर
 क्या  इस  कारखाने  की

 उतने  ही  हमसे-पावर  की  अरन्य  कारों  (१)  जून  PEAR  की  कालावधियों  में  विविध  देशों

 से  भ्रायातित  भट्टी  के  तेल  की
 विदेशों  से  शभ्रायातित  azar  (2)  भारत

 म  fe  की  हुई  कारों  से  सस्ती  हैं  ;  उपरोक्त  कालावधियों  में  जिन

 क्या  किसी  भारतीय  उत्पादकों  फर्मो ने  भट्टी  के  तेल  का  आयात  किया  उनके

 ने  भी  सरकार  को  इस  प्रकार  के  झ्र भि वेदन
 ~  श  आयातित  मात्रा  प्रौढ़  प्रख्यात

 के
 पत्तन

 पर  लिया  मूल्य  जिसमें  शुल्क  भी

 क्या  कारों  के  श्रायात  को
 सम्मिलित है  ;

 frag  करने  के  लिये  कोई  पग  उठाने  का  विचार
 उपरोक्त  कालावधियों  में

 निर्यात
 के

 है  ;  और
 स्थानों  पर  प्रति  टन  औसत  उपभोक्ता

 क्या  सरकार  के  पास  राज्य  के  प्रतिशत  नौवहन  के  भाड़े  और  प्रति  ठ

 उद्यम  के  रूप  में  मोटर  कारखाने  बनाने  की  आयात  शुल्क  ;

 कोई  योजना है  ?
 क्या  यह  तथ्य  है  कि  तैल  समवायों

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०
 ~  का  एकाधिपत्य  हमारे  देश के  हितों  के  विरुद्ध

 टी ०
 :

 इस  फर्म  ने
 कार्य कर  रहा  है  ;  श्र

 mia  १९४५२  में  कुछ  अ्रभ्यावेदन  किये  थे

 जिनमें  उन्होंने  यह  भी  कहा था  कि  यदिਂ  उनके
 यदि  उक्त  भाग  का  उत्तर

 स्टाक  की  हालत  सुधरेगी  नहीं  तो  उन्हें  कार  हां  में  है  तो  सरकार  इस  एकाधिपत्य
 को

 खाना बंद  पड़ेगा  उन्होंने  इस  के
 समाप्त करने  के  लिये  wat

 पग  उठान

 ब ७  ON.  चाहती है  ? अन्य  पत्र  भी  भेजें हूं  ।

 हिन्दुस्तान  मोटर्स  का  गह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री

 मूल्य  ११,०७५  रुपये  इस  श्रेणी  की  स्वरण  से

 अपेक्षित  सूचना  देते  हुए  तीन  विवरण अन्य  कारों  का  सूची-मूल्य अधिक  है

 सदन-पटले
 पर  रखे  जाते

 कुछ  मोटरें  फिट
 करने  वालों

 में

 परि  ः  १०,  अनुबन्ध  संख्या  ५१]

 किये ह
 (a)  नहीं
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 अपने  उत्पादों के  निर्यात  के  लिये  सुविधाएं ()  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 देनें का  प्रदान  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।'  तेल

 हड्डियों
 का  चुरा

 के  उत्पादकों  को  तेल  की  निर्यात  श्रनुज्नप्तियां

 श्री  यू०  एस०  त्रिवेदी  मिल  सकती  हैं

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बता
 मैंगनीज

 की  कृपा  करेंगे  ;

 शक ह
 क्या  मध्य  भारत  में  हडिडयों

 *
 २२७१.  सरदार  ए०  एस०  सहगल

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह पर  कोई  निर्यात  शुल्क  है  ;
 बताने  को  कृपा

 करेंगे
 :

 क्या  राजस्थान  से  हड्डियों  के

 क्या  यह  तथ्य  है  कि  मध्य
 निर्यात पर  कोई  रोक  है  ;  कौर

 राज्य के  मैंगनीज़  की  मांग  विदेशों  से  कम

 इस  का  मध्य  भारत  के  eis  sat
 हो

 गई  है  ;

 के  चूरे के  कारखानों पर  प्रभाव  पड़ा  है  ?  मध्य  के  किन  जिलों  पर

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री
 (ait

 दी ०  इस  मांग  की  कभी  का  प्रभाव  पड़ा  है  ;

 ao  :  श्रीमान्  |
 मांग  में  कमो  होने  के  क्या  कारण

 श्रीमान्  ।

 wat  उत्पन्न  नहीं  होता  |  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 टी ०  कृष्णमाचारी )
 :

 नहीं  ,

 मूंगफली  )  मध्य  प्रदेश  में  जो  कच्चा  मैंगनीज़

 *  २२७  कया  होता है  विदेशों  से  उसकी  कल  मांग  में  कोई मुनि स्वा मो

 कमी  नहीं  हुई  है  ।
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 ि
 करा  तथा  cet  नहीं  उठता  1.

 क्या  भारत  के  मूंगफली  उत्पादकों
 हीरा कुड  की  कमंशाला

 को
 वृत्तिक  निर्यात  फर्मों से  स्वतंत्र  रूप  में

 अपने  उत्पादों को  '  भारत  से  बाहर  बेचने  की
 के  Wr.  डा०  नटवर  पाइप  क्या

 सिचाई  तथा  विद्या  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा सुविधाएं  दी  जापी  है
 ?

 करेंग े:
 यदि  उपरोक्त  भाग  का

 उत्तर हां  में  हो  तो  इस  व्यापार को  करने  (१)  ह्ीराकुड  की  किंशासा  में

 वाले  कौन  कौन  से  उत्पादकों  के  संगठन  है ं;  पूर्ण  काय  ;  (२)  कर्मशाला  पर  पूंजी

 व्यय ; और  (३)  विभिन्न  बांध  स्थानों  पर

 कर्मशाला
 का

 श्रौसत  व्यय ;  alt  (४)
 यदि  उत्तर  नकारात्मक है  तो

 ऐसी  सुविधाएं  न  देने  के  क्या  कारण
 घन  के  रूप  में  पूर्ण  कार्य  ;

 क्या  यह  तथ्य  है  कि  कर्मशाला
 वाणिज्य  उद्योग  मंत्री  टी०

 से  कुछ  डायनमों  गैर-सरकारी व्यक्तियों  को
 fro  से  बेचनें  के  लिये  उड़ा  दिये  गये  कौर  यदि
 क्योंकि  wa  मूंगफली  का  निर्यात  नहीं  करने  तो  क्या  उस  सम्बन्ध में  कोई

 दिया  na  उसके  उत्पादकों  को  i  की
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 क्या  सरकार  को  इस  की  क्या  आकाशवाणी  की  समाचार

 कोई  शिकायतें  मिलीं  हैं  कि  पुराने  मोटर  प्रसारण  व्यवस्था  का  विकेन्द्रीकरण  करने  की

 टायरों को  ठीक  करने  के  लिये  कलकते  कोई  प्रस्तावना  हैं

 भेजा  जा  रहा  है  वापिस  art  पर  नये  यदि  है  तो  विकेन्द्रीकरण  का

 टायरों  का  मूल्य  चका  दिया  जाता  है
 ?

 आधार  क्या  प्रादेशिक  या  भाषायी  ;

 योजना  तथा  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  और

 :  से  जानकारी
 यदि  नहीं  हैं  तो  क्या  सरकार  ऐसा

 एकत्र  की  जा  रही  है  यथासंभव  पग  उठाने  की  वांछनीयता  पर  विचार  करने

 शीघ्र  सदन  पटल  पर  रख  दी  जायेगी ।
 जा  रही

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री
 हीराकुड  में  मोटर  चिकित्सा  यान

 :  श्रीमान । चष्ध ।
 *

 २२७३.  डा०  नटवर  पांडे  क्या  प्रदान  उत्पन्न  नहीं

 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  आकाशवाणी  के  विकेन्द्रीयकरण

 पर  बहुत  अतिरिकत  व्यय  होगा  क्योंकि  प्रत्येक

 (१)  क्या  हीराकुूड  हस्पताल  केन्द्र  पर  पृथक  संपादकीय  तथा  अन्य  कर्मी वृन्द

 के  लिये  कोई  मोटर  चिकित्सा  यान  (२)  रखने  होंगे  ।  प्रादेशिक  भाषाओं  के  बुलेटिनों

 हस्पताल  में  प्रतिशत  भ्रौषधि  पर  व्यय  की
 में  स्थानीय  समाचारों  को  बढ़ाने  के  पर

 (२)  चिकित्सा  विचार  किया  जा  रहा  है  जो  धन  की  प्राप्यता

 मोटर  के  लिये  पट्रोल  तथा  मोबिल  ट्रायल  पर  पर  निसार  है  ।

 व्यय  की  जाने  वाली  कुल  (४)  चिकित्सा

 मोटर  पर  कुल  चालू  व्यय  जिसमें  कर्मी वृन्द  पंचवर्षीय  योजना  का  मसौदा

 का  व्यय  भी  सम्मिलित हो  ;  और  (४)
 FQ OU,  श्री  कंडास्वामी  व्या

 क्या  उस  यान  का  उचित  कार्यों  के  प्रतिष्ठित
 योजना  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :

 भी  प्रयोग होता  है  झ्र

 क्या  यह  तथ्य  है  कि  पाठशाला  जाने
 पंचवर्षीय  योजना  की  रूप  रेखा

 वाले  बच्चों को  उनके  घरों  से  हिरासत  का  मसौदा  कितनी  भाषाओं  में  छपाया  गया  ;

 विद्यालय  ले  जानें  के  लिये  एक  बस  यदि  और

 है  तो  उस  पर  कुल  कितनी  राशि  व्यय  होती  तामील  में  कितनी  प्रतियां  छपवा

 कर  बांटी गई  ?

 योजना  तथा  feraré. car  विद्युत  मंत्री
 योजना  तथा  सिचाई  तथा  वित्त  मंत्री

 :  तथा  जानकारी
 (att  )  :  तथा

 पंच  वर्षीय

 संकलित  की  जा  रही  है  और  यथासंभव
 योजना  की  रूप  रेखा  का  मसौदा  हिंदी  तथा

 शीघ्र  सदन-पटल  पर  रखदी  जायेगी
 अंग्रेजी  में  प्रकाशित  किया  गया  है  ।  कई  भारतीय

 आकाशवाणी  समाचार  प्रसारण  व्यवस्था  भाषाओं  में  अधिक  संक्षिप्त  रूपांतर  प्रकाशित

 किये  गये  हैं  ।  मद्रास  सरकार  तामील  तथा २२७४.  श्री  क्या

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  तेलुगु  में
 छे

 छे  सह  प्रतियां  प्रकाशित  करवा

 कृपा  करेंगे  :  रही  है  ।

 530  PSD.
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 द्राविड़  प्रगतिशील  दल क  व्यक्तियों  के  उत्तर  प्रदेश  को  लौटने  वाले  मुस्लिम

 लिये  लंका  के  पारपत्र  *
 २२७८.  श्री  एम०  एल०

 कया  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 FQ.  श्री  \postearet  क्या

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :

 फरवरी  से  मई  १९५०  की

 वधि  में  उत्तर  प्रदेश  से  पाकिस्तान  को  कितने
 क्या  यह  तथ्य  हू  कि  मद्रास  राज्य

 मुस्लिमों ने  प्रदान  किया  ; के  द्राविड़  प्रगतिशील दल  के  कुछ
 व्यक्तियों

 ने  लंका  में  जून  १९५२  में  एक  राजनैतिक  १९५०  के  भारत-पाकिस्तान

 सम्मेलन  में  भाग  लेने  के  लिये  पारियों  के  क़रार  के  अन्तर्गत  जो  २३,९९१  मुस्लिम

 लिये  प्रार्थना  की  थी  ;  और
 पुनर्वास  के  लिये  लौटे  उनमें  १९५०,  2848,

 और  १९५२  में  कितने  कितने  लौटे  ; क्या उन  में  से  किसी  को  पारपत्र

 देने  से  इंकार  किया  यदि  किया  गया  तो  क्या  ऐसे  मुस्लिमों  के  उत्तर

 इंकार  करने  के  प्रदेश  में  लौटने  के  लिये  प्रथमतः  कोई

 wart  मंत्री  के  सभा  सचिव
 सीमा  निहित  की  गई  यदि  की

 गई  थी
 तो

 वह  क्या थी  ;
 तथा  जहां

 तक  हमें

 ज्ञात है  द्राविड़  प्रगतिशील दल  के  किसी  व्य  क्ति  क्या  इस  समय-सीमा  को  बाद  में

 ने
 लंका  में  जून

 १९५२
 में  एक  राजनैतिक  बढाया  गया  यदि  बढाया  गया  था  तो  कितनी

 सम्मेलन
 में  भाग  लेने  के

 लिये  पारियों
 के  लिये  वार  और  किस  तारीख  या  तारीखों  तक

 आवेदन-पत्र  नहीं  और  किन  अधिसूचनाओं  के  अंतगर्त  ;

 निष्क्रान्त  सम्पत्ति  जो  मुस्लिम  अब  भी  पाकिस्तान

 में  हैं  वे किस  तारीख  तक  उत्तर  प्रदेश  लौट
 FQ.  श्री  पटैरिया  :  क्या  पुनर्वास

 सकते  है ं;
 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे  :

 क्या  उन्हें  किसी  प्राधिकारी  से क्या  सरकार  ने  सभी  विक्रांत

 संपत्ति  को  अजित  कर  लिया  है  जिससे  कि  कोई  अनुज्ञा-पत्र  लेने  पड़ते  यदि  लेने  पड़ते

 वह  शरणार्थियों  को  उसके  बदले  में  दी  जा  सके  हैं  तो  किसस े;

 जो  वे  पाकिस्तान  छोड़  आये  हैं  ;  एसे  मुस्लिमों  को  भारत

 प्रदेश  )  लौटने  के  लिये  कया  प्रक्रिया  अपनानी तथाकथित  निष्क्रांत  संपत्ति-निधि

 का  अनुमानित  मूल्य  क्या  हैं  ;  होती  हैं  ;  और

 क्या  उनके  उत्तर  प्रदेश  लौटने किस  राशि  तक  पुरी  राशि  दी

 जायेगी  और  किस  अंक  से  स्लेव  पद्धति  लागू  पर  कोई  निर्बंधन  या  शर्तों  लगाई  गई

 की  जायेगी  ;  और  यदि  हें  तो  वे  कया  हैं  ?

 दारणाधियों  ने  कुल  कितनी  राशि  प्रधान  मंत्री  के  सभा  सचिव  सतीश

 की  तस्दीक  और  दावे  किये  हैं  ?  ठीक  ठीक  आंकड़े  प्राप्य

 नहीं हैं
 ।  परन्तु  यह  स्वीकार किया  गया  था

 नहीं
 ।  कि  इन  नये  प्रेरकों  को  भारत  लौटने  दिया

 से  इस  प्रक्रम पर  जाये  ।  पाकिस्तान  सरकार  ने  भारत  को

 जानकारी  नहीं  ay  जा  सकती ।  ated  के  लिये  ऐसे  जिन  मुस्लिमों  को  पंजाबी
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 किया  बताते  हैं  उनकी  संख्या  ९०,०००  से  से  प्राप्त  सूचियों  में  नये  प्रश्  जक  हैं  ।  वह  सीधे

 ऊपर हैँ  उच्चायुक्त  को  उन  लोगों  की  भी  सूचियां

 अब  तक  कुल  २३,९९८  मुस्लिम
 भेजती  हैं  जो  पाकिस्तान  के  प्रतीक  हं  और

 जिन  के  लौटने  के  fay  में  उत्तर  प्रदेश  सरकार
 लौट ेहैं

 जिनकी  वर्षानुसार  संख्या  निम्न
 a
 हू

 को  sare  संबंधियों  से  था  उन्हीं  से

 पत्र  प्राप्त  हुए  हैं  और  जिला  पदाधिकारियों
 §0,23¢—( %84o)

 ने  जिनकी  तस्दीक  कर  दी  हे  ।  उच्चायुक्त

 उन  व्यक्तियों  के  नाम  अनुज्ञा-पत्र  जारी  कर

 देता  है  जिनके  नाम  दोनों  सूचियों  में

 तथा  उत्तर  प्रदेश
 कितु  वह  भारत  सरकार  द्वारा  समय  समय  पर

 को  स्थायी  रूप  में  लौटने  के  लिये  अ  गुना-पत्र  निश्चित  कोटे  की  सीमा  में  हो  ऐसा  करता
 देने  को  जो  समय-पीना  नियत  की  गई  थी

 है  |  वे  अनुज्ञा-पत्र  फिर  संबंधित  प्रगणकों

 वहू  ३१  दिसम्बर  १९५०  थी  ।  परन्तु  भारत  को  वितरित  करने  के  लिये  पाकिस्तान  सरकार

 सरकार  समय  समय  पर  लौटने  वाले  आम  जजों  के  पास  भेज  दिये  जाते  हैं  ।

 के  उत्तर  प्रदेश  सरकार  और  कराची
 केवल  एक  ही  बत  लगाई  गई  है  कि  यदि

 स्थित  उच्चायुक्त  से  परामशं  निश्चित
 प्रजनक  झूठे  बहाने  से  लौटें  अर्थात्  यदि  उत्तर

 करती  रही  ।  अब  तक  चार  वार  ये  कोटे
 प्रदेश  से  जाने  की  गलत  तारीख  देकर  लौटें

 मंजूर  किये  गये  अंतिम  कोटा  अप्रैल-मई
 तो  केवल  इतना  ही  नहीं  होता  कि  उन्हें

 १९५१  के  लिये  था  जो  अभी  पुरा  नहों  हुआ

 हैं  ।  इसके  विषय  में  कोई  अधिसूचना  नहीं
 उनकी  संपत्ति  नहों  लौटाई  परन्तु  उनके

 अनुज्ञापत्र  भी  रद्द  कर  दिये  जा  सकते  ष  और
 निकाली  गई

 उन्हें  पाकिस्तान  वापिस  भेजा जा  सकता हैं  ।

 \  तथा  अभी  तक  कोई
 तोल  तथा  माप

 अन्तिम  तारोख  निश्चित  नहीं  की  गई

 जब  तक  पाकिस्तान  सरकार  की  सूची  में  *  RRs  श्री  मेघनाद  साहा
 :  क्या

 उत्तर  प्रदेश  से  गये  हुए  नये  प्रेरकों  की
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 संख्या  समाप्त  नहीं  हो  जाती  तबतक  भारत
 कृपा  करेंगे  कि  सरकार  ने  तोल  तथा  माप

 सरकार  आवश्यक  तस्दीक  करके
 संबंधी  भारतीय  मान  संस्था  विशेष  समिति

 टोलियों  को  आने  देती  रहेगी  ।  लौटने  वाले

 प्रेरकों  को  पाकिस्तान  में  कराची  स्थित
 की  सिपारिशों  पर  क्या  कार्यवाही

 जिसने  तत्कालीन  उद्योग  महा-निदेशक  के

 भारतीय  उच्चायुक्त  से  अनुज्ञा-पत्र  लेने  पड़ते
 सभापतित्व  में  समवेत  होकर  देश  के  तोलों

 ह
 || :

 तथा  मापों  तथा  मुद्राओं  को  तंक  संगत  आधार

 तथा  पाकिस्तान  सरकार  पर  लाने  के  लिये  मूल्यवान  सुझाव  दिये  थे  ?

 अर्वाचीन  प्रगणकों  की  सूची  कराची  स्थित  वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री

 तोल  तथा  माप  संबंधी  भारतीय भारतीय  उच्चायुक्त  को  भेजती  है  ।  उच्चायुक्त  कर सरकर )

 उन्हें  संबंधित  जिला  प्राधिकारियों  से  तस्दीक  मान  संस्था  विशेष  समिति  ने  PRES  में  एक

 के  लिये  उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  भेजता  है  ।  प्रतिवेदन  पेदा  जिसमें  तोलों  तथा

 फिर  उत्तर  प्रदेश  सरकार  उच्चायुक्त  को  मापों  के  लिये  मेट्रिक  प्रणाली  और  दशमलव

 उन  व्यक्तियों  के  नाम  भेजती  है  जो  पाकिस्तान  आधारित  मुद्रा  चालू  करने  की  सिपारिश  की
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 व

 गई  थी
 ।

 प
 ह

 J ah

 र
 लागू  करन  १६  मिलीमीटर तथा  ३५

 तथा  व्य  |  सरकार के  प sae  मीटर के  चित्रों  के  लिये  कितना

 faa  हने  े

 कारण  मामले
 तस अन्य कई 5 को बाद में 1 ...ननिनओं  मूल्य

 प्रति
 फ़ूट

 और .

 विचार
 लिये  करन  है

 परन्तु  इस  पर  पूर्वावलोकन  हो  रहा  है  |  क्या  ये  मंत्रालय
 हारा

 सीधे  ही
 खरीदे  जाते हें  ?

 पारपत्र
 क

 सुचना  तथा  प्रसारण
 in

 केसकर )  यथाथ  जीवन  त्रों के है  RY9S—F  सरदार  एस०
 गैर-सरकारी  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने

 all

 मंत्री  ae  बताने  की  कृपा
 सरकार ने  गेर-सरकारी  उत्पादकों

 (#)  क्या  यह  तथ्य  हैं  कि  भारतीय

 हाता  मत

 के लिः

 कोताही

 a
 द

 cai a?

 जनों  जो  विदेशों में  गये
 पारियों

 है
 ।

 सरकार  की  सामान्य  आवश्यकताओं  का भारत  में  वापिस  प्रवेश  करते  समय  महर
 विज्ञापन  किया  जाता  हैं  और  विज्ञापन  का

 4%, TST  कदी  &  शर  ह  fore  fem  at  वालों  में  से  चने  हुए

 थ
 ओं का 1 उत्तर पेटे ज

 enter  Indiaਂ  (wea  में
 माग  जात

 a

 ह  |  |  |  |  भारत  सरकार  चर्चा  त्र

 त

 भारतीय  राष्ट्रजनों  के  पार-पत्रों

 लगाने  के  कारण  क्या  हैं
 ?  मंडली

 त्न
 प्रवान  मंत्रो  के  सभा  सचिव  (tt:  सतीश

 क

 ताहम

 चलचित्रों

 नेग

 तथा  भारत  सरकार  सरकार  नें  ३५  मिलीमीटर  के

 स  ता  लगा  है  कि  कुछ  मामलों  में  भारतीय  जो  चित्र  खरीदे  हें  उनके  लिये  अब  तक १०

 प्रश्नों  के  पार  पत्रों  पर  प्रवेश-पत्तन  पर  से  १२  रुपये  प्रति  फ़ट  मलय  दिया

 इसके  अतिरिक्त १६  मिलीमीटर  रंगीन

 लक

 लगा  दी  गई  to

 चित्रों  की  प्रतियां  भी  खरीदी  गई '
 की  अनुज्ञा  दी  ।  क्योंकि

 मलय  सात  आने  से  सवा  रुपया  प्रति  फ़ट  चलाया
 चीज  अनियमित  थी  भारत सरकार

 rad  दे  दी  हें  कि  यह  बन्द  हो  जानी

 चाहिय े|
 श्रीमान् ।

 समाचार-चित्र  तथा  aug  जोवन
 यर  जीवन  तथा  यात्रा  सम्बन्धों  चला खित्र

 क  चित्र

 थ
 २२८०  श्री  एन०  एस०  जेन  :

 क्य

 २२८१.  थ्रो  एन०

 ी सूचना
 तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बत

 क्या

 का  ल  हत
 करेगे

 करेंगे  :

 :
 क्या  क  जीवन  तथा  मादा

 ।  यथार्थ  जीवन
 सबको  चलचित्रों के  विषय  में  सरकार  की

 समाचार

 aa

 ae  चिदी  के
 rat  rate

 qa  faz’

 क
 क  लिये

 पर

 जा
 हे के  लिये  टेंडर  मांगे  ते

 हैं  ee

 ib
 चलित

 होव  प्राधिकारी  तिका  प्रमाण  पत्र  देने

 वाले  निका  .
 "

 कया  रचना  है  ;

 ne
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 गत  चार  वर्षों  गैर-सरकारी  फ्यूज  जीवन  चित्र  )

 उद्यम  द्वारा  ऐसे  कितने  चित्र  बनाये  गये
 *

 २२८२  एन०  एस०  क्या

 को  स्वीकृति  के  प्रमाण-पत्र  दिये  गये  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे

 क्या  सरकार  की  यह  नीति  है  मंत्रालय  के  चलचित्र  विभाग

 कि  ऐसे  चित्र  बनाने  के  लिये  गेर-सरकारी
 ने  गत  चार  वर्षों में  ३५  मिलीमीटर

 उत्पादकों  को  प्रोत्साहन  दे  ;  और  तथा  १६  मिलीमीटर  के  जो  gard  जीवन

 चल  चित्र  बनाये  उन  का  प्रति  फ़ट  उत्पादन
 क्या  विदेशों में  निमित  समाचार

 मलय ;
 चित्रों  तथा  यथार्थ  जीवन  चित्रों  को  भारत  में

 प्रदर्शित  करने  से  पूर्वे  ऐसे  स्वीकृति  प्रमाण

 मंत्रालय  के  चल  चित्र  विभाग

 नें  गत  चार  वर्षों  में  ३५  मिलीमीटर

 पत्र  लेने  के  लिये  कोई  नियम  यदि  नहीं
 तथा  १६  मिलीमीटर  के  जो  समाचार  चित्र

 हूं  तो  कयों  नहीं  हैं
 ?

 बनाये  उनका  प्रति  फ़ट  उत्पादन-मूल्य

 और
 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री

 )  स्वीकृत चल चित्र' का चल  चित्र  का  क्या  सरकार  ने  गत  तीन  वर्षों

 में  गेर-सरकारी  उत्पादकों  को  कहा कि  वे अर्थ  वह  चित्र  है  जिसे  सिनेमा-अनुज्ञप्ति  की

 इस  शतं  के  प्रयोजन  के  लिये  भारत  सरकार  सरकार  को  यथार्थ  जीवन  चित्र  दें  ;  यदि  Har

 तो  कब  और  उन्हें  प्रति  फट  कितना  अल्प या  राज्य  सरकार  ने  स्वीकार  कर  लिया  हो

 जिसके  अनसार  ऐसे  चलचित्रों  के  निश्चित  देने  की  पेशकश  की

 फ़ट  माप  का  प्रदर्शन  अपेक्षित  हैं  सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री

 तथा  चलचित्र  विभाग  केवल

 भारत  सरकार  चलचित्र  ३५  मिलीमीटर के  चित्र  बनाता  है  ;  उन्हों

 मंत्रणा  मंडली  की  सिपारिशों  पर  को  छोटा  करके  १६  मिलीमीटर  की

 प्रमाण-पत्र  देती  हे  ।  बनाली  जाती  हैँ  ।  wars  जीवन  चित्रों  का

 x  उत्पादन  मुल्य १ १०  से  २५  रुपये  प्रति  फट
 भारत  सरकार  ने  गैर-सरकारी

 होता  है  जो  विषय  पर  निसार  हैं  और  देवा  के
 उत्पादकों द्वारा  निर्मित  चलचित्रों  के  विषय

 विविध  भागों  में  चित्र  खींचने  पर  निसार
 में  स्वीकृति-प्रमाण-पत्र दिये  हैं  ।  राज्य  सरकारों

 है  ।  समाचार  चित्रों  का  उत्पादन  मूल्य  लगभग
 ने  जो  स्वीकृति-प्रमाण-पत्र  दिये  उनकी  संख्या

 के  बारे  में  जानकारी  संकलित  की  जा
 रही  है

 १०  रुपये  प्रति फट  हैं  ।

 और  सदन-पटल  पर  रख  दी  जायेंगी  |  श्रीमान  ।  जो  भाव  देने  की

 पेशकश  की  गई  थी  वे  ८  से  १५  रुपये  प्रति  फ़ट

 के  बीच  में  थे  ।
 श्रीमान  |

 हीरा कुड  के  लिये  शहतीर

 विदेशों  में  निमित  *RIVWLY  श्री  आर०  एन०  एस०  देव

 के  लिये  अलग  नियम  नहीं  प्रत्येक  चलचित्र  क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करण पर  चाहे वह  देशी  हो  या  उसके

 गणावगण  के  अनसार  विचार  किया  जाता  १)  क्या  ae  तथ्य  है  कि

 के  देवदार के ह  कुड  के  लिये  घटिया नि
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 शहतीरों  का  आडर  पक्  के  एक  संभरक
 पदाधिकारियों  में  से  एक  की  सहायता  से  श्री

 श्री  जवाहरलाल  भल्ला  को  दिया  गोयल  ने  लकड़ी  पसन्द  की  और  उसे  भेजने  की

 हिदायतें दे  दीं  । जब  कि  सम्बलपुर  तथा  उड़ीसा  के  अन्य

 भागों  में  बढ़िया  किस्म  के  सांल  के  शहतीर
 कौर  बांध  को  क्षति

 FQBWLUR,  श्री  आर०  एस० उपलब्ध  हैं  ;  एन०

 क्या  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह
 (२)  यदि  (१)  का  उत्तर  में  है

 तो  क्या  सरकार  उन  शहतीरों  का
 बताने की  कृपा  करेंगे

 क्या  सह  तथ्य  है  कि  हीरा कुड
 में

 कुल  मुख्य  तथा  दर  बताने  की  कृपा

 और  वर्षा ऋतु  में  कायें  सुविधा  के  लिये  नदी  के  प्रवाह

 को  मोड़ने  के  लिये  जो  कौर  बांध  बनाया
 क्या  यह  तथ्य  हैं  कि  कार्यपालक

 गया  था  वह  गत  मास  पहली  ही  हल्कों  सी  बाई
 स्टोर  श्री  गोयल  का  उस

 में  बह  गया ;
 संभरक  से  निकट-संबंध हें  और  वे  सरकारी

 यदि  भाग  का  उत्तर हां
 खर्च  पर  स्वयं  उन  शहतीरों  को  पास  करने  के

 में  हे  तो  कौफर  बांध  पर  कुछ  लागत  क्या
 लिये  पंजाब  गये  थे  ?

 आई  थी  और  जो  क्षति  हुई  है  उसका  कुल  मूल्य
 योजना  तथा  सिचाई  और  विद्युत  मंत्री

 क्या है  ;  और

 श्री  !  (१)  तथा  (२)  क्या  बाढ़  की  वजह से  कोई  यंत्र

 uses  बांध  योजना  के  लिये  २४,०००  या  अन्य  सामग्री  बह  गई  अथवा  टट  गई  और

 शहतीरों  का  आडर  पूर्वी  पंजाब  सरकार  को  यदि  तो  क्षति  की  कुल  राशि  कितनी  है  ?

 राज्य  बन-विभाग  के  द्वारा  भेजा  गया  योजना  तथा  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री

 जिसका  सरकारी  विभागों  को  लकड़ी  देने
 :  से  .  जानकारी

 का  दर  के  हिसाब  से  संविदा  था  ।  बन-विभाग  संकलित  की  जा  रही  है  और  यथासंभव  वोटर

 ने  जगाधरी  के  एक  बन-पट्टेदार  सर्वे  श्री  सदन-पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 जवाहरलाल  भल्ला  के  द्वारा  माल  भेजने
 गुहर  अभ्रक  खान  में  दुर्घटना

 की  व्यवस्था  की  थी  ।  इसਂ  मामले  के  पूर्ण  विवरण
 tPA  श्री  रवय्या  :  क्या  श्रम

 के  लिये  जिस  में  परिमाण तथा  दरें  भी  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 सम्मिलित  में  माननीय  सदस्य  को  उस  उत्तर  मद्रास  राज्य  के  नैलौर  जिले  की

 का  हवाला  देना  चाहता हं  जो  अक्टूबर  गुडूर  तहसील  के  चेनूर  गांव  में  श्री  निवास

 १९५१  को  श्री  एस०  एन०  सिंह  के  तारांकित  अश्क  खान  में  १३  मई  RS4R  को  विस्फ़ोट
 प्रश्न  संख्या  १५१७  पर  दिया  गया  था  ।  का  क्या  कारण  था  जिसके  फलस्वरूप  दो

 श्रमिकों  की  मृत्यु  हो  गई  तथा  तीसरे  को  सख्त श्री  गोयल  और  संभरक के  संबंध

 के  विषय  में  सरकार  को  कोई  जानकारी  नहीं
 चोट  लगी  ;

 है  ।  इस  मामले  की  जांच  हो  रही  है  ।  श्री  क्या  दिवंगत  के  परिवारों  को

 गोयल  को  पंजाब  के  बन-रक्षक  की  प्रार्थना  कोई  प्रतिकर  दिया  गया  हैं  ;

 पर  जगाधरी  भेजा  गधा  क्योंकि  बन-रक्षक  क्या  यह  तथ्य  है  कि  गुर्जर  विभाग

 चाहता  था  कि  हीरा कुड  संस्था  का  कोई  अश्क  श्रमिक  संघ  द्वारा  दी  गई  जानकारी  पर

 प्रतिनिधि  लकड़ी  पसंद  करने  के  लिये  भेजा  wa  अभ्रक  निरीक्षक  इस  खान  को  देखने  गया

 जाये  ।  बन-रक्षक  की  मंत्रणा  पर  और  अपने  तो  उसे  अभ्रक  के  कारखाने  के  अन्दर  एक
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 सीमेंट  के  हौज़  में  १५९  डिटोनेटर  रह  कर  दिया  है  और  खान  के  प्रबन्ध-नाकाम

 दोहरी  मजूरी-पीजिये  मिली  जिन  में  १३  मई  से  कहा  कि  वे  तत्काल  एक  सम्यक  अहे  तथा

 की  दुर्घटना  में  अंत ग्रस्त  व्यक्तियों  के  विषय  अनुभवीਂ  प्रबन्धक
 रखें

 और  ऐसा  कर  भी  दिया

 में  परस्पर  विरोधी  प्रविष्टियां  थीं  ;  और  माल  है  ।  उस  ने  प्रबन्धक  और  शोट-हायरर

 में  भी  ५,४००  पाउंड  की  कमी  पाई  और  पर  खान  अधिनियम  १९५२  के  अधीन  मुकदमा

 भारी  मात्रा  में  अटक  के  चोरी  से  लेजाने  का  चलाने  की  भी  अनुमति  दे  दी  है  क्योंकि  उन्हों ने

 साक्ष्य  भी  मिला  ;  और  अधिनियम  और  विनियमों  का  उल्लंघन  किया

 सरकार  इस  मामले  में  क्या  था  ।  प्रतिकर  के  पूर्णतया  तथा  समय  पर  देने

 कार्यवाही  करने  का
 विचार

 कर  रही  है  ?  के  प्रश्न  पर  छात्रों  के  प्रमुख  निरीक्षक  ने

 कर्मकार  के  साथ  इस  प्रशन
 श्रम  मंत्रों  ato  ato

 विस्फ़ोट  का  कारण  यह  था  कि  चार  को  उठा  लिया है  ।

 feat  एक  कम्प्रेसर  एअर  जेक-हैमर  से  किसी  विस्थापित  हरिजन

 ट्राइव  में  छंद कर  रहे  थे  उस  समय  feats  AR  क्या

 का  जेलिगनाइट  के  साथ  गलत  मेल  हो  गया  ।
 पुनर्वास  मंत्री  भारत  में  रहने  वाले  हरिजनों

 प्रतिकर  देने  की  व्यवस्था  श्रमिक  की  कुल  संख्या  बताने  की  कृपा  करेंगे
 १

 प्रतिकर  अधिनियम  १९२३  के  अनुसार  है  पुनर्वास  मंत्रो  ए०  पो०

 जिसका  प्रशासन  राज्य  सरकार  के  हाथ  में  सदस्य  का  ध्यान  १६  जुलाई  १९५२  को  श्री
 3
 है  ।  खान  स्वामी  ने  प्रतिकर  देने  का  दायित्व  रूप  नारायण  द्वारा  पूछे  गये  अतारांकित

 स्वीकार  कर  लिया  हैं  ।  भारत  के  मुख्य  खान
 सं०

 ४४०
 के

 भाग
 पर

 मेरे  उत्तर

 निरीक्षक  ने  मद्रास  के  श्रमिक  प्रतिकर  आयुक्त  की  ओर  आकृष्ट  किया  जाता  है  ।

 को  कह  दिया  है  कि  दिवंगतों  के  आश्रितों  को  वणिक-पोत

 और  आहत  व्यक्तियों  को  प्रतिकर  दिया  जाना
 QC.  श्री  बादशाह  गुप्त  :  क्या  उत्पादन

 चाहिये  ।

 मंत्री  यह  बता  ने  की  कृपा  करेंगे
 :

 अश्क  निरीक्षक  राज्य  सरकार
 भारतीय  उद्भव  के  वणिक

 का  पदाधिकारी  हैं  और  हमने  सरकार
 पोतों के  नाम  जो  सन्  १९५०-५१  तथा  १९५१-

 से  उसके  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  मांगी  है  ।
 ५२  में  जल  में  उतारे  ;  और

 परन्तु  में  यह  बता  देना  चाहता  हुं  कि  माल  में

 अश्क  का  चोरी  से  ले  जाया
 उन  पर  लागत  तथा

 उनकेਂ  द्वारा

 ३१  १९५२  तक  कमाया  गया  लाभ  ?
 ये  चीजें  राज्य  सरकार  के  क्षेत्र  में  आती  हे

 जो  कि  निस्संदेह  आवश्यक  कार्यवाही  करेगी ।  उत्पादन  मंत्री  के०  Ato  :

 निरीक्षक के  प्रतिवेदन के  आने  पर  हम  उन  सदन  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता

 सभी  मामलों  पर  विचार  करेंगे  जो  केन्द्रीय  है  जिसमें  अपेक्षित  जानकारी  दी  गई  है  ।

 सरकार से  संबद्ध  हैं  ।  परिशिष्ट \ O;  अनुबन्ध  सख्या  ५३]

 क्योंकि  ag  पता  लगा  कि  दुर्घटना  ये  जहाज  सरकार  के  लिये

 का  कारण  किसी  हद  तक  खान  के  प्रबन्धक  की
 fas  HUNT  FTA

 ध  x
 जहाज  कारखाने  में  बनाये

 अक्षमता  अतः  खानों  के  मुख्य  निरीक्षक  गय  थें  और  उन  पर  कुल  लागत
 ७५

 ने  प्रबन्धक  के  रूप  में  उसकी  नियुक्ति  को  2,20, 04, 24C  रुपये  आई  थी  और
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 a  भारतीय  नौवहन  सेवायों  को  एक  गवेषणा  केन्द्र  बम्बई  में

 वडाला  में  है  ।  दूसरा  गवेषणा  केन्द्र  शीघ्र कुल  १,३७,५०,०००  में  दिये

 गये  थे  ।  ५०,५५,२५८  कें  अन्तर
 को

 सरकार  ही  सौराष्ट्र  में  भावनगर  में  स्थापित  करने

 की  ओर  से  जहाज-निर्माण उद्योग  की  सहायता  की  प्रस्थापना है  ।

 के  रूप  में  समझ  लिया  गया  था  ।  उन  जहाज़ों  हरिजन  विस्थापित
 व्यक्ति

 नेजो  लाभ  कमाये  होंगे  उनके  विषय  में  ५८४,  श्री
 क्या  पुनर्वास

 जानकारी  देना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  अब  वे
 मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 भारतीय  नौवहन  समवायों के
 नियंत्रण  में  हैं  ।

 क्या  यह  सच  है  कि  हज़ारों

 मुद्रण  तथा  लेखन सामग्री  विशेषज्ञ  हरिजन  विस्थापित  व्यक्तियों  को  सरकारी

 शिविरों  में  अब  तक  कोई  निवास-स्थान नहीं

 गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री  यह
 दिया  गया  और  सरकार  द्वारा  उनको

 बताने  की  कृपा  करेंगे  :  अब  तक  किसी  प्रकार  की  सहायता  नहीं

 दी  गयी है  ;
 क्या  यह  तथ्य  है  कि  भारत

 सरकार  ने  सरकारी  मुद्रणालयों के  पुनर्गठन
 क्या  यह  सच  है  कि  उन  विस्थापित

 के  लिये  एक  ब्रिटिश  मुद्रण  तथा  लेखन  सामग्री  व्यक्तियों  जो  सरकारी  शिविरों  में  बस

 नहीं  ताम  अब  तक  पंजीबद्ध  नहीं  किये विशेषज्ञ  को  बुलाया  और

 गये  और  यदि  सच  तो  सरकार  इस
 यदि  ऐसा  है  तो  उस  विशेषज्ञ

 विषय  में  क्या  कार्यवाही  करना  चाहती  है  ;

 की  सेवा  कितने  समय  के  लिये  प्राप्त  की  गई

 गह-व्यवस्था  तथा  रसद  उपमंत्री  क्या  यह  सच  है  कि  गंगानगर
 :  र वां  के  बहुत  से  सिंधी  तथा  अन्य

 विस्थापित  परिवारों  जो  नौकरी  या
 दो  वर्ष  के  लिय े|

 व्यवसाय  में  लगे  हुये  हूं  और  स्वयं  किसान

 नमक  गवेषणा  नहीं  ad
 के

 लिये  ज़मीन  दी
 गई  है  ;

 और  यदि  सच  है  तो  वहां  पर  ऐसे  कितने

 Re  श्री  एस०  इस्लामुद्दीन  :
 क्या

 परिवार हैं  ?
 उत्पादन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  नमक  की  किस्म  को  सुधारने  पुनर्वास  मंत्री  To  पी०  ्

 के  लिये  तथा  उत्पादन-मूल्य  कम  करने  के  सहायता  शिविर  सभी  विस्थापित

 लिये  नमक  के  उत्पादन  संबंधी  व्यक्तियों  के  किसी  विभेद  के

 खुले  हैं  यदि  वे  उनके  मुस्तहक़  हैं  और  उन्होंने समस्याओं  के  अनुसंधान  के  लिये  कोई

 घणा  केन्द्र
 और  प्रवेश  के  लिये  आवेदन-पत्र  दिये  हैं  ।  पूर्व  में

 ऐसा  किया  जा  रहा  है
 ।

 पश्चिम  में  कोई यदि  है  तो  ऐसे  गवेषणा  केन्द्रों

 सहायता शिविर  नहीं  हैं  । की  संख्या  और  स्थान  ?

 उत्पादन  मंत्री  के०  सी०  में
 ~

 निवास  नहीं  है
 ।
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 भूमि  उन्हों  लोगों  को  दी
 कृपा  करेंगे  कि  १९४९-५०,  १९५०-५१  और

 जाती  है  जो  कि  या  पश्चिमी  पाकिस्तान  १९५१-५२  वर्षों  में  किन  किन  देशों  से  प्रति

 में  भूमि  के  स्वामी  थे  या  कृषि  करते  परन्तु
 वर्ष  कितनी  कितनी  ger  में  जमाये  हुए

 ऐसे  मामले  हो  सकते  हैं  कि  विस्थापित  व्यक्ति  बनिस्पत-तेल  का  आयात  किया  गया

 गलत  बातें  बता  कर  भूमि  पर  बस  गधे  हों  ।
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 ऐसे  मामलों  में  यदि  विस्थापित  व्यक्ति  स्वयं

 कृषि  करता  है  तो  उसे  हटाया  नहीं  जाता

 टी
 ०  आलोच्य  तीन  वर्षों

 में  वनस्पति  तेल  का  आयात  नाममात्र  के  ही
 परन्तु  यदि  वह

 उस
 भूमि

 को  पट्टे पर  चढा
 लिये  हुआ--एक  टन  से  भी  कम  हुआ  । देता  है  तो  उसका  अलाटमेंट

 रद्द
 करने  के  लिये

 कार्यवाही  की  जाती  है  ।  अन्य  प्रकार  के  जमाये  हुए  तेलों  के  आयात

 के
 विषय

 में  पृथक  आंकड़े  नहीं  रखे

 चाय
 परन्तु  उनकी  मात्रा

 भी
 अत्यन्त  कम  होने  की

 संभावना  हैं
 ।

 इन  आयातों  का  देशानुसार
 4c  श्री  के०  पी०  त्रिपाठी :  क्या  ब्यौरा  प्राप्य  नहीं  है  ।

 वाणिज्य
 तथा

 उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 ~

 कपा
 संसद-सदस्यों  के  फ्लैटों  के  लिये  फ़रनीचर

 संयुक्त  राज्य
 KC.  att  एम०  एल०  अग्रवाल

 क्या  गृह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री अमरीका  और  आस्ट्रेलिया  में  चाय  का

 फ़टकर च्झ  भाव  रुपयों  में  कितना  है  ;
 यह  बताने की  कृपा  करेंग े:

 उन  देशों  में  चाव  का  थोक  भाव  संसद्-सदस्यों  के  उत्तर  तथा

 दक्षिण  एवेन्यू  वाले  फ्लैटो ंके  लिये  फरनीचर
 में  क्या है  ;

 किस  अभिकरण  के  द्वारा  खरीदा  गया ; भारत  में  चाय  का  at Fy  तथा

 फुटकर  भाव  क्या  क्या  संसद्-सदस्यों  ने  शिकायतें

 की  हैं  कि  सरकार  को  उस  फ़रनीचर  के  लिये
 कलकत्ता  से  लंदन  और  आसाम

 बहुत  अधिक  मूल्य  चुकाना  पड़ा से  कलकत्ता  और  मद्रास  से  लंदन  तक  प्रति

 पाउंड  परिवहन  क्या  उन  शिकायतों  पर  क्या

 निर्यातित  चाय  पर  प्रति  पाउंड  वाही  की  गई  ;  और

 शुल्क  कितना  हैं  और  उस  पर  उत्पादन  क्या  इस  मामले  में  जांच  करने

 शुल्क  कितना  हूं  ;  और  का  इरादा  है  ।

 निर्यातित  चाय  पर  उत्पादन  गुह-व्यवस्था  तथा  रसद  मंत्री

 शुल्क  का  समायोजन  कैसे  होता  है  ?  स्वर्ण  :  वह  फ़रनीचर

 केन्द्रीय  सेवा  जनक  निर्माण  विभाग  ने  सरोदा वाणिज्य  तथा  उद्योग  उप-मंत्री

 :  से  सदन  पटल
 था  |

 पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।
 श्रीमान

 परिशिष्ट  १०,  अनुबन्ध  संख्या  ५४]  तथा  सरकार  ने  मामले

 वनस्पति-तेल  )  की  जांच  की  है  ।  सरकार  के  पास  जो  सामग्री

 ५८६,  बादशाह  क्या  उपलब्ध  हैं  उससे  यह  पता  नहीं  लगता  कि

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  जो  मुल्य  दिया  गया  हैं  वह  अनुचित  है  ।  इस
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 मामले  में  कोई  अग्रेतर  जांच  क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  मैं

 नहीं  होगी  कोई कार्यवाही  की  यदि  की
 है

 तो  उसका

 भारत  में  अधिकृत  प्रवर  क्या  परिणाम हुआ  है  ?

 ZA  डा०  राम  सभा  सिह  :  क्या  प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल
 :

 पनर्वास चग  मंत्री  उन  मुस्लिमों  की  संख्या  बताने
 श्रीमान  |

 की  कृपा  करेंगे  जो  १  जनवरी  १९५२  के  बाद
 से  १२८  प्रभावित  व्यक्तियों

 भारत  में  अप्राकृत  प्रवेश  के  कारण  पाकिस्तान

 से  sana  अधिनियम  के  अधीन
 से  अभिवेदन  प्राप्त  होने  पर  रंगून  स्थित  भारती

 थ

 राजदूतावास  ने  इस  विषय  में  पहले  निगम

 पकड़े  गये  ?
 प्राधिकारियों  ae  और  फिर  बर्मा  सरकार  से

 पुनर्वास  मंत्री  ए०  पी०  बात  की  जिसने  उन  प्राधिकारियों  से  ala

 ३०  जुन  १९५२  तक  ८१३
 भुगतान  करने  के  लिये  कहा  है  ।  भारत

 भारतीय  लोह  इस्पात  समवाय  सरकार  को  नहीं  है  कि  किसी  मामले

 ५८९,  डा०  राम  सुलग  क्या  का  निबटारा  हुआ  या  नहीं  ।  बर्मा  में  हमारा

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ae  बताने  की  राजदूतावास  अब  भी  इस  मामले  पर

 कृपा  करेंगे  :  कार्यवाही कर  रहा  हैं  ।

 क्या  भारतीय  लोहा  तथा  इस्पात  को  मिल

 इस्पात  समवाय  और  बंगाल  के  इस्पात  निगम  शो  जांगड़े  :  क्या  वाणिज्य

 को  कोई  वित्तपोषण  सहायता  दी  गई  हैं  ;  और  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  :

 यदि  दी  गई  है  तो  कितनी ?  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  मध्य

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  प्रदेश  सरकार  को  निकट  भविष्य  में  मध्य

 डी०  :  श्रीमान  ।  प्रदेश  के  am  जिले  में  भि  लाई  में  एक  इस्पात

 २.५  करोड़  रुपये  ।  मिल  खोलने  की  अनुज्ञा  दी  और

 यदि  उपरोक्त  भाग  का
 रंगून  निगम  के  भारतीय  कमंचारी

 उत्तर  हां  में
 है

 तो  क्या  सरकार  ने  उक्त

 ५९०,  डा०  राम  सुखद  सिह  क्या
 योजना  पर  होनें  वाले  पूंजीगत  व्यय  का  कोई

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  :
 अनुमान  लगाया  है

 ?

 क्या  सरकार को  ज्ञात है
 कि  रंगून  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०

 निगम  के  कई  भारतीय  कर्मचारियों  को  बर्मा
 टी ०.  कृष्णमाचारी )  :  श्रीमान ।

 में  सांविधानिक  परिवर्तनों  के  १९४८
 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 में  निकाल  दिया  गया  था  ;

 लंका  में  भारतीयों  सत्याग्रह
 क्या  निगम  प्राधिकारियों  ने  या

 बर्मा  सरकार  ने  उन  कर्मचारियों  का  हिसाब  4&2  डा०  राम  सुलग  सिंह  :  क्या

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग े: साफ़  कर  दिया

 क्या  सम्बद्ध  प्राधिकारियों  से  इस  कया  यह  तथ्य  है  कि  लका  सरकार

 ह  पर  बातचीत  करने  के
 लि  भारत  ने  भारत  सरकार  से  प्रार्थना  को  है  कि  वह  ऐसा

 सरकार  से  प्रांगण  की  गई  आ  सुनिश्चित करें  कि  लंका  भारतीय  कांग्रेस
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 द्वारा  लका  म  आरम्भ  किये  हुए
 pa

 निम्न  लिखित  विनिश्चय  किये

 ग्रह में  भाग  लेने  के  लिये  भारत  व  किसी  गय

 व्यक्ति  को  लंका  में  जाने  के  लिये  पारपत्र  (१)  सला पारा

 और  गौर  निलाखिया  से  दोनों  पक्षों  के  सशस्त्र सुविधाएं  न  दी  जायें  ;

 बलों  क  हटा  लिया  जाये  |
 यदि  ऐसा  हू  तो  क्या  भारत  सरकार

 ने  इत  fata  में  कोई  कार्यवाही  को  हैं
 ?  (२)  किसी  पक्ष  ११  मार्च  १९५१

 के  पश्चात  गोलपाड़ा-रंगरूट  सीमा  के  पास
 प्रात  मंत्रो  (Al  जवाहरलाल  नेहर ू:  जो  भी  सीमा  चौकियां  स्थापित  की  हैं  वे  बंद

 हां  ।  भारत  सरकार
 से

 प्रार्थना  की  गई
 करदी  जायें  और  ११  अगस्त  १९५१  से  पूर्व

 थी  कि  ~AAN Ud  व्यक्ति  को  पारकर  सुविधाएं
 के  स्थानों  पर  हटा  कर  ले  जाई  जायें  ।  सीमा

 नदी  जायें  जिसका  स्पष्ट  उद्देश्य  लंका  में
 के  निकट  कहीं  भी  कोई  नई  सीमा  चौकियां

 सत्याग्रह  करना  हो  ।  लक  भारती
 नहीं  खोली  जानी  चाहियें  ।

 कांग्रेस  ने  भी  यह  कहा  था  कि  वे  सत्याग्रह  के

 लिपे  भारत  से  लंका  को  स्वयंसेवकों  के  जाने  (३)  यह  बात  स्वीकृत  हुई  कि  जब  तक

 उस  क्षेत्र  में  सीमा  निर्धारण  न  हो  जाये  जसा
 को  प्रोत्साहन  नहों  देना  चाहते  |

 कि  ११  अगस्त  १९५१  को  भू-अभिलेख  के

 भारत  सरकार  ने  यह  हिदायतें  निदेशकों  में  तय  हुआ  था  तब  तंक  कोई  भी

 देदी  हैं  कि  उन  व्यक्तियों  को  पारपत्र  न  दिये  पक्ष  यथास्थिति  को  बदलने  का  प्रयत्न  न  करे

 जायें  जिन  के  इन  प्रयोजनार्थ  लंका  में  प्रवेश  और  न  बल  द्वारा  किसी  राज्यक्षेत्र

 करन  पर  लंका  सरकार  आपत्ति  करे  |
 चाहे  वह  विवादास्पद  हो  या  कब्जे

 में  लेने  का  प्रयत्न  ही  करे  सीम  निर्धारण
 गोलपाड़ा  तथा  रामपुर  के  सोच  सोमा-रेखा

 के  आधार  पर  राज्यक्षेत्र  को  कोई  विनिमय

 हुआ  तो  वह  दोनों  सरकारों  के  बीच  स्वीकृत
 ५९२  डा०  राम  सुभग  सिह  क्या

 प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 तारीख  को  और  प्रक्रिया के  अनसार  होगा

 (४)  सीमा निर्धारण  के  लिये  संयुक्त

 क्या  यह  तथ्य  हैं  कि  परिमाप  का  कार्य  उस  विनिश्चय  के  आधार

 रंगपुरਂ  क्षेत्र  में  परिमाप  करने  और  सीमा  पर  पुनः  आरम्भ  किया  जाये  जो  आसाम

 रेखा  निश्चित करने  के  लिये  हाल  ही  में  एक  तथा  पूर्वी  बंगाल  के  दोनों  भू-अभिलेख  निदेशकों

 भारत  पाकिस्तान  सम्मेलन  हुआ  और  ११  अगस्त  १९५१  को  किया  था  |  तद

 नसीर  उपरोक्त  (४)  के  विनिश्चय  के  अनुसार

 आसाम  तथा  पूर्वी  बंगाल  के  दोनों  भू-अभिलेख
 यदि  ऐसा

 है  तो  उस  सम्मेलन  का

 परिणाम ?
 निदेशक  १७  मई  १९५२  निज़ामीया

 मिले  परन्तु  उनमें  कोई  समझौता न  हो  सका
 |

 भारत  को  व्यापार  स्थिति प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल  नेहरू )

 433.0  डा०  राम  सुलग  क्या इस  प्रयोजन  के  लिये  कोई  अलग

 सम्मेलन  नहीं  परन्तु  मुख्य  सचिवों  के  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  इस  कलेक्टर

 में  संयुक्त  राजतंत्र  ब्रिटेन सम्मेलन  जो  २५  और  २६  अप्रेल  १९५२  वर्ष  के  पूर्वा

 को  ढाका  में  हुआ  इत  प्रश्न
 पर  भी  के  साथ  भारत  को  व्यापार  संतुलन  स्थिति

 विचार हुआ  था
 बताने  की  कृपा  रेगे
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्रो  टी०  योजना  को  अंतिम  रूप  दिया  जा  रहा हा  है  और

 टी ०  कृष्णमाचारी )  इस  ay  के  प्रथम  उसे  शीघ्र  ही  कार्यान्वित  करने  की  आशा  है  |

 र  मास  में  संयुक्त  राजतंत्र  के  साथ
 सदी  घाटियों  का  परिमाप

 हमारे  व्यापार  संतुलन  की  स्थिति  au

 प्रकार की  at  —a
 ५९५,  श्री  जांगड़े  कया  सिचाई

 तथा  बिद्युत  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 रुपये में  करेंगे कि  १९४६  से  लेकर  अब  तक  कितनी

 नदी  घाटियों  में  परिमाप कार्य  गया
 निर्यात  और  ब्यानी र

 पुननिर्माण  संतुलन
 हैं  और  मामलों  में  परिमाप-कायम

 -  को  अधिक  छोड  दिया  गया  था  और  कितनी

 4ORR  ५9०  नदी  परियोजनाओं  प्रथम  चरण  या  प्रारम्भिक
 मान

 परिमाप कार्य  के  बाद  छोड़  दी  गयी थीं
 ?

 और  जून  १९५२  के  महीनों के  आंकड़े

 प्राप्त  नहीं  )

 ये  नदी  परियोजनाओं  प्रारम्भिक

 परिमाप  के  क्रम  में  या  उसके  पुरे
 होने

 के

 बाद  क्यों  अधरी  छोड़  दी  गयी  at?
 watlaait  भविष्य  निधि

 ऐसी  नदी  परियोजनाओं  की  संख्या
 ५९४,  सेठ  गोबिन्द  दास  :  कया  श्रम

 जो  परिमाप के  अन्तिम  प्रतिवेदन
 मंत्री  यह  बतलाने की  कृपा  करेंगे कि  किन

 क्या

 के  अनसार  अपनायी  जाने  योग्य  ठहरायी
 किन  कारखानों में  कर्मचारियों के  लिये

 गयी हैं  ?
 अनिवार्य  भविष्य  निधि  की  सुविधा  दी  गयीਂ

 इन  अधूरे  परिमापों  के  उपर
 और  दूसरे  कारखानों  में  ऐसी  सुविधाओं

 के  आरम्भ  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिये  अब  तक  किये  गये  व्यय  की  राशि  क्या  है
 !

 क्या  पग  उठाये  जा  रहे  हूँ
 ?  *  सिचाई  चित्रित  मंत्री

 केन्द्रीय  जल  तथा

 श्रम  मंत्री  ato  alo  विद्युत  आयोग  ने  १९४६  से  fara  योजनाओं

 पर  अनसंधध्त  तथा  परिमाप  आरंभ  किया उपलब्ध  जानकारी  से  पता  लगता  हैं  कि

 लगभग  १६३  कारखानों  में  नियोजकों  ने  हैं

 अनिवार्य
 भविष्य  निधि  की  सुविधाएं  प्रदान

 महान  दी  घाटी

 की  हैं  |  इस  के  अतिरिक्त  अन्य  अनेक  कारखाने

 हैं  जिन  में  ऐच्छिक  आधार  पर  ये  सुविधाए
 — aa

 १.  हीरा  कड़  योजना दी  गई  हाल  ही  में  सरकार  ने  कर्मचारियों

 की  भविष्य  निधि  अधिनियम  १९५२  २.  तिक्करपाडा  योजना

 बनाया  है  जिससे  छ  अनुसूचित  उद्योगों  म॑  ३.  नाराज  योजना

 पिछले  कारखानों  में  अंशदान  भविष्य

 निधियां  स्थापित  की  जायेंगी  ।  वे  छ
 प्रदेश

 उपरी  महानदी  योजना  ।
 उद्योग ये  हैं  :  लोहा  तथा

 सीमेंट  ate
 ५.  जॉक  योजना  ।

 कोसी  घाटी कल-सम्बन्धी  तथा  सामान्य  यांत्रिक  उत्पाद  |

 इस  प्रयोजन के  लिये  एक  भारतीय  ६.  कोसी  योजना |
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 पी  घाटी  (३)  कांतली  योजना

 ७.  ककरापार  वीयर  तथा  नहरें  योजना  |  बरगी  सन्  १९५०  में

 ८.  उठाई  योजना  |  बरगी  का  अनुसंधान  वित्त  की  तंगी  के  कारण

 नर्मदा  घाटी  :  निलंबित  कर  दिया  गया  था  |  परन्तु

 विज्ञान  संबंधी  आंकड़ों  का  संकलन  जारी  है  ।

 ९.  तावा  योजना
 डिहांग  योजना  :  आसाम  में  भूकम्पों

 १०.  बरगी  योजना  |
 और  बाढ़ों  के  कारण  डिहांग  नदी  की  पर्वतीय

 ११.  पुनासा  योजना  |
 स्थिति  सर्वथा  बदल  गई  है  ।  इस  कारण

 १९२.  ब्रांच  योजना  |  तथा  बचत  के  उपाय  के  रूप  में  इन  योजनाओं

 गंगा  नदी
 पर  अभी  विस्तृत  अनुसंधान  निलम्बित  कर

 दिया गया  है  ।  परन्तु  जीवविज्ञान  तथा

 १३.  गंगा  बैराज  योजना  |
 ऋतु विज्ञान सम्बन्धी  आंकड़े  अब  भी  एकत्र

 साबर  सती  घाटी  किये जा  रहे  हैं  ।

 साबर  मती  योजना  ।  बनास  नदी  योजना :  इस  योजना  के

 कर  योजना  इस  बात  की  संभावना  पर  किया

 गया  था  कि  क्या  बनास  नदी  पर  प्रस्थापित
 १५.  लक्ष्मणती्थ  योजना  |

 बिलासपुर  टंकी  से  एक  लिफ्ट  नहर  बनाई
 १६.  होंगी  योजना |

 जा  सकती है  जिस  से  कि  बीकानेर
 आसाम  यो  जनाएं  :

 तथा  अन्य  पड़ौसी  राज्यों  में  अरावली  के

 १७.  मानस  योजना
 उत्तर  पश्चिम की  उपजाऊ  परन्तु  शुष्क  भूमि

 १८.  डिहांग  योजना  की  सिंचाई  हो  सके  ।  प्रस्थापित  स्थानों  पर

 भूमि  को  समतल  करने  का  कार्य  १४०  मील

 १९,  बनास  नदी  योजना  |
 तक  किया  गया  और  लागत  का  अनुमान

 लगाया  गया  ।  फ़िर  कांतली  नदी  योजना  पर

 २०.  कांतली  योजना  |
 अनुसंधान  आरम्भ  होने  पर  इस  पर  विस्तृत

 अनुसंधान  बन्द  कर  क्योंकि निम्न  योजनाएं  अपूर्णा  छोड़  दी  गई  थीं

 पिलानी  के  आसपास  इस  क्षेत्र  में  कांत ली
 प्रारम्भिक  परिमाण  काय  के

 से  सिचाई  होने  की  आशा  है  ।

 (१)  नरमदा  योजनाओं
 लक्ष्मण  शोथ  योजना  :  इस  योजना  के

 योजना |
 लिये  दो  उप योजनाओं  पर  अनुसंधान  किया

 (2)  आसाम  योजनाओं  की  डिहांग  गया  था--एक  बांध  योजना  थी  और  दूसरी
 योजना

 टंकी  योजना  |  बांध  योजना  शिल्पी  तथा

 (3)  बनास  नदी  योजना  आधिक  रूप  में  विल्कुल  क्योंकि

 पर  मैसूर  ने  घोर  आपत्ति
 अनुसन्धान  समाप्त  होने  के  पश्चात्  :

 क्योंकि  कुर्ग

 में  जिस  पानी  का  प्रयोग  करने  की  योजना

 (१)  कुर्ग  में  लक्ष्मण  तिरे  योजना
 थी  वहू  पहले  त  मैसूर  राज्य  में  काम  आ

 (२)  कुर्ग  में  होंगी  योजना  ।  रहा  था  और  मैसूर  राज्य  की  वर्तमान  सिंचना
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 व्यवस्था पर  उसका  प्रभाव  पड़ता ।  उत्तर  दा  के  तराई  क्षेत्र में  बसाय  गय

 अनुसन्धान  करने  पर  टंकी  योजना  अत्यधिक  विस्थापित  परिवार

 खर्चीली  पाई  गई  ।  /
 4S  डा०  राम  सुलग  सिंह  :  क्या

 रहेगी  योजना  इस  योजना  का  SEs  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 Oo°0  एकड  भूमि  की  सिंचाई  और  १८००  क्या  यह  तथ्य  है  कि  gat  पाकिस्तान
 किलोवाट  शक्ति  का  उत्पादन  करना  था  |

 से  कछ  विस्थापित  परिवार  पटसन  की  कृषि

 अनसंधान  से  पता  जला  हैं  कि  योजना  पर
 के  उत्तर  प्रदेश  के  तराई  क्षत्र

 फ़िर  इस लागत  बहुत  अधिक  आयेगी  ।
 में  बसायें जा  रहे  और

 राज्य  में  एक  अन्य  पन-बिजली  योजना

 यदि  ऐसा  है  तो  वहां  कितने
 बारापोल  नदी  पर  भी  हैं  जिसका  अनुसन्धान

 मद्रास  सरकार  HT  के  प्रयास की  ओर
 परिवार बसाये  जायेंगे  ?

 से  कर  रही  हैं  ।  आदा है  कि  बारा पोल  पुनर्वास  मंत्रो  ए०  पी०
 :

 योजना  मे  सस्ते  भाव  पर  बहुत  fara  पैदा

 ह

 att  |

 होगी  ।  होंगी  योजना  पर  आगे  योजना  में  ५००  परिवारों के

 चलना  वांछनीय  नहीं  समझा  गया  ?
 बसाने का  विचार  था  ।  पूर्वी  पाकिस्तान

 कांत ली  योजना  इस  योजना  पर
 के  ३००  विस्थापित  परिवार  बसाये  भी  जा

 अनुसंधानों  से  जो  लगभग  पुरे  हो  गये  चके हैं  ।

 पता  लगा  कि  नदी  में  पर्याप्त  जल  नहों  अत
 प्रसारण  भाषायें

 यह  योजना छोड  दी  गई  ।  नलकूप  सीजन

 की  एक  वैकल्पिक  योजना  का  भी  अनुसंधान  4S.  श्री  गणपति  क्या  सुचना

 तथा  प्रसारण  मंत्री यह  बताने  कृपा
 किया  गया  था  परन्तु  भी  अत्यधिक

 खर्चीली  दिखाई  दी  ।  करेंगे

 (a)
 एक  ही  अर्थात  लक्ष्मण तीर्थ  भारत में  भारत  की  कितनी

 भाषाओं  में  प्रसारण किया  जाता  है  ; बांध  जिसके  कारण  भाग

 में  स्पष्ट कर  दिये  गये हैं  ||  खर  इस  प्रयोजन  के  लिये
 कितनी

 ete  बोलियों  का  प्रयोग  होता निर्देशित  परिवारों  पर  निम्न
 विद्युत  उत्तर  प्रदेश  की  बोलियों  का

 राशियां  व्यय  की  गई

 बरगी  ७०,५०२  रुपय
 क्या  बनारस  विभाग  की  किसी

 स्थानीय  उपभाषा  या  बलिया  की  उपभाषा
 (३१  मार्च  १९५२

 रुपय
 या  छपरिया  आदि का  इस  प्रयोजन के  लिये

 डि हांग  ४५,६५७ ३  प्रयोग  होता  है  ;  और
 (३१  मारे  १९५२

 बनास  तथा  कातिल  यदि  ऐसा है  तो  जनवरी-माने

 १९५२  कालावधि  में  इन  स्थानीय
 2,38, EVR  रुपये  (३१

 १९५२  तक )
 उप-भाषाओं

 में  कितने  प्रसारण किये  गये  ?

 कग  योजनाएं--  रुपये
 सुचना  तथा  प्रसारण मंत्री  :

 (३१  मान  १९५२  (=)  तथा  आकाशवाणी  १३  भारतीय



 ३४२९  लिखित  उत्तर  २९  जु
 पाए  Jo

 ह  NN  पर  लिखित  उत्तर  R¥Ro

 बघेलखंड
 में  प्रसारण करती  इसके  अतिरिक्त

 आकाशवाणी के  केन्द्रों  से  देहाती  तथा  और  मगही  में  कार्यक्रम  पूर्वी  उत्तर  प्रदेश

 औद्योगिक  क्षेत्रों  के  श्रोताओं  के  लाभार्थ  तथा  पश्चिमी  बिहार  के  देहाती  श्रोता  के

 स्थानीय  उपभाषाओं  में  भी  प्रसारण  किये  लाभ  इलहाबाद  तथा
 पटना  केन्द्रों  से

 जाते  ह्  जहां तक  उत्तर  प्रदेश का  सम्बन्ध  प्रसारित  किये  जाते हें  ।

 लखनऊ  तथा  इलहाबाद  के  केन्द्रों  से

 हिन्दी  तथा  उर्दू  में  और  कुछ  स्थानीय  जनवरी-मारे  १९५२  की

 वधि  में  इन  स्थानीय  उप-भाषाओं  में भाषाओं  में  कार्यक्रम  प्रसारित  किये  जाते

 वे  उप भाषायें  ये  हैं  इलहाबाद तथा  पटना  केन्द्रों  से  जो  कार्यक्रम

 bed  प्रसारित किये  गये  उनका  समय  निम्न

 मगही  और  कुमाऊं  पहाड़ियों की  बोलियां  ।
 लिखित था  :

 इलाहाबाद

 भोजपुरी  ८५  मिनट  १००  KRY  मिनट

 मगही  शदे  ”  १५  ३५०  पी

 बल खंडी  १५०  पी

 ~~

 पटसन  का  सामान  और  काली  fad
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  (=tt  टी  ०

 टी  ०  निर्यात

 RRO  श्री  एच०  एन०  मुखर्जी :
 क्या

 मंडी  में  चाय  की  मांग  कम  नहीं  हुई  परन्तु
 वाणिज्य  तथा  मंत्री  यह  बता

 अब  बढ़िया चाय  पर  अधिक  जोर  दिया

 जा रहा  पटसन के  सामान के  विषय

 क्या  निर्यात मंडी  में  पटसन  मई  तथा  जून  के  निर्यात  संतोषजनक  हैं
 ।

 के  सामान  और  काली  मिर्च  की  मांग  कम
 काली

 मिर्चे
 की  मांग  में  जरा

 रॉ
 कमी  हुई  है  ।

 हें  ।
 े

 हो  गई
 मुझे  विश्वास  है  कि  ऐसी  चर्चा

 a
 नथा सरकार को  ज्ञात  है  कि  हुई थी  कि  सोवियत  संघ  एशियाई

 मास्को  में  अंतर्राष्ट्रीय  आधिक  सम्मेलन  मध्य  पूर्वी  देशों  से  उनकी  निर्यात

 सोवियत  तथा  चीनी  प्रवक्ताओं ने  भारत से  मर्दे  खरीदने  के  लिये  तैयार  होगा  जिनमें

 अन्य  वस्तुओं  के  अतिरिक्त  इन  तीनों  वस्तुओं  ये  तीन  विचाराधीन वस्तुएं  भी  हैं  ।  परन्तु

 के  आयात में  विशेष  अभिरुचि  प्रकट  भारत  सरकार  को  ऐसा  कोई  ज्ञान  नहीं  है

 fe  सोवियत  चीनी  प्रवक्ताओं

 ने  पटसन  तथा  काली  fra  के  आयात
 क्या  सरकार  इन  तीन  वस्तुओं

 के  निर्यात  के  सम्बन्ध  में  सोवियत  संघ  और  में  कोई  विशेष  अभिरुचि  प्रकट  की  है  ।

 चीन  के  साथ  व्यापार वार्ता  आरंभ  करनें  सरकार  &  विचाराधीन  ऐसी

 का  विचार कर  रही  है  ?  कोई  प्रस्थापना नहीं  है  ।
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 उद्योग  तथा  विनियमन )  अ्रथवा  ऐसी  wear  संस्थानों  से  दान  के  रूप

 १९५१  प्र  T  सं  गया  न

 Wed.  श्री  बविद्यालंकार :  वाणिज्य
 भारत  के  किसी  न  किसी  मंत्रालय

 तथा  उद्योग  मंत्री  कह  बताने  कृपा  द्वारा  मित्र  राष्ट्रों  से  प्राप्त

 करेंगे

 (=)  उपरोक्त  भाग
 तथा  में

 उद्योग  तथा  विनियमन

 REX  के  लागू  करने  के  ्

 उल्लिखित  दान  के  यथार्थ जीवन  चित्रों  से

 प्राप्त  कौर
 उस  के  अधीन  जिन  औद्योगिक  प्रतिष्ठानों

 3  विरुद्ध  कार्यवाही  की  गई उन  के  उपरोक्त  भाग  में  निर्देशित

 राजस्व  को  प्रयोग  करने  का  प्रस्तावित
 प्रत्येक  मामले  में

 कौर

 उपाय ?
 हग

 सलक  गमले

 में  की  गई

 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  टी०  केसकर )
 :

 चलचित्र  विभाग  ने  Reve

 में  २२  यथार्थ-जीवन  चित्र  १९४०  में Zo  कृष्णमाचारी )  :  राजकुमार  मिल्स

 ३६  १९५१  में  ३३  बनाये  । इन्दौर  ।

 सरकारी  उत्पादकों  के  विषय  में  जानकारी
 उत्पादन  के  परिमाण  में  सारवान

 उपलब्ध नहीं  है  । जिस  चालू  श्रमिक  स्थिति  में

 कोई  औचित्य  नहीं  है  ।  से

 की  जा  रही  हैं  कौर  सदन  पटल  पर  रख  दी भारत  सरकार ने  बंबई  के  वस्त्र

 आयुक्त  को  नियुक्त  किया  कि  ag  उद्योग
 जायेंगी  ।

 तथा  विनियमन )  १९५१
 मणिपुर  तथा  त्रिपुरा  में

 की  धारा  १४  के  अप्रतीत  इस  मामले  की  नदी  घाट दी  योजनायें

 स्थितियों  की  पूर्ण  जांच  करे
 ।

 उस  ने  अब
 R00,  श्री  ज०  एन०  हजारिका  :  कया

 प्रतिवेदन  दिया  है  कि  मिल  ने  १४  जुलाई  से

 कार्य  पुनरारम्भ  कर  दिया है  ।
 सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंग े:

 यथा-जीवन  चित्र
 छोटी  या  aa  नदी-घाटी  या

 &R8  सरदार  हुक्म  क्या  सुचना  सिंचाई  योजनाओं  के  जो  मनीपुर  कौर

 तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने की  कृपा
 त्रिपुरा  राज्यों  में  प्रारम्भ  की  जाने  वाली

 करेंगे
 उन  में  से  कितनी  पर  प्रारम्भिक

 विगत  पांच  वर्षों  में  मंत्रालय के  कार्य  हो  गया

 चलचित्र  विभाग  तथा  भारत  के  गैर  सरकारी

 उत्पादकों  द्वारा  प्रत्येक  ay  वास्तव  में
 जब  ये  योजनायें  पूरी  हो  जायेंगी

 तब  उन  से  कितने
 किलोवाट  विद्युत  पैदा

 निर्मित  यथार्थ-जीवन  चित्रों  की

 भारत  के  ate  विदेशों  के  उत्पादकों  होगी  ;

 से  प्राप्त  यदि  योजनायें

 पूरी हो  जायेंगी  तब  कितनी  एकड़  भूमि  पर

 कृषि  होगी ;  और
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 क्या  सरकार  इन  के  सेफ्टी अनुमानित  व्यय  तथा  उस  में  से

 राज्य  सरकार  कितना  देगी  ?  gry  रेलवे  की  कोयला  खानों के  लिये

 खरीदती
 तथा  सिचाई  तथा  विद्युत  मंत्री

 (at  एक  भी  नहीं
 सरकार  शन  उद्योगों  की  सहायताਂ

 के  ली  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  कर से  wet  उत्पन्न  नहीं  होत े।
 रही  हैं

 tara  मंडली  मि  PEYO-N  तथा  PEAI-Xs  में

 कया  जो  सेफ्टी  प्रख्यात  किये  गयें  उन  का
 Rok.  थी  एस०  एम०  घोष

 वाणिज्य  तथा  उद्योग
 मंत्री

 यह बताने  की  कौशल  तथा  मूल्य  में  कुल  परिमाण  उन

 कृपा  करेंग े:  देशों  के  नाम  जहां  से  वे  प्रयास  किये  गये
 ?

 रेशम  मंडली  की  बया  शक्तियां दिखाया
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ठी

 ०  टी ०

 कृष्णमाचारी )  भारत  में  सेफ्टी
 तथा  कृत्य  कौर

 फ्यज़  बनाने  अनुज्ञप्ति दो  कारखानों  को

 tam  मंडली  ने  विविध  राज्य  दी  गई  हैं
 सरकारों

 (१)  श्री  जे हन् गीर  शाहपुर  जी

 (१)  रेशम के  कौवे  की  मंडी के  सुधार
 ह  बंबई  )

 के  कौर
 सर्वे  श्री  सान्याल  एन्ड  देशमुख  वाडी  रोड

 (२)  at  ait  रेशम  के  धागे  की  डाकखाना थेरोन  नागपुर |
 किस्म  सुधारने  के  लिये  गवेषणा

 श्रीमान् ।
 ary के  लिये

 कच्चे  माल  के  प्राप्त  करने  में
 कया  वित्तीय  सहायता दी  है  ?  यता  के  अतिरिक्त  कोई  बीजेपी  सहायता

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्री
 नहीं  यदि  अपेक्षित  हो  तो  शारीरिक

 कर मरकर )  माननीय सदस्य  कृपया  सहायता भी  दी  जायेगी  ।
 केन्द्रीय  रेशम  मंडली  evs

 सदन  पटल  पर  एक  विवरण
 (2e¥e  के  अधिनियम  सं०  ६१)  को

 1  रखा  जाता  है  ।  [  देखिए  परिशिष्ट  १० देखें  ।  ्र

 (2)  EE,000  रुपये ।
 अनुबन्ध  सख्या  ५५

 विस्थापित  व्यक्तियों  के  क्वाटर
 (२)  Wooo  रुपये ।

 ६०३  ज्ञानी  जी०  एस  माफ़ी

 सेफ्टी  फ्यूज
 क्या  पुनर्वास  मंत्री  यह  बताने  कृपा

 ROR  मुल्ला  अब्दुल्ला  भाई  :  क्या  करेंगे

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  विस्थापित  व्यक्तियों  के  लिये

 कृपा  करेगें
 पश्चिमी  पटेल  मोती  नगर

 mie  में  कुछ  एक  कमरे  वाले  दो
 मंजिले

 भारत  में  विस्फोटक  कारखानों

 की  संख्या  जो  चट्टानों  इरादी  को  तोडने  के  क्वार्टर बनाये  गये

 लिये  सेफ्टी  फ्यूज  का  निर्माण  करते हैं  कौर
 यदि  एसा  दै  तो  इन  क्वार्टरों  में

 उन
 कारखानों

 के  नाम  तथा  उन  के  पुरे  स्यार  न  नव प्रत्येक  परिवार  के  भाग  में  कितना  क्षेत्र
 पते  ;

 530  PSD
 गज़ों  a
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 पुनर्वास  मंत्री  ए०  पी०  जापानी  सिल्क

 तथा  विभिन्न  बस्तियों  में  दो  ६०५.  श्री  रघुनाथ  सिंह  :  क्या  वाणिज्य

 कमरे  वाले  दो  मंजिले  मकान  गयें

 त
 उद्योग  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा

 करेंगे

 जनवरी
 से  जून  १९५२  तक

 के
 १०  Xo!  है  :  स्नानागार ों तथा  मूत्रालयों  की  में  जापान

 &
 आयात

 की  गई
 सिल्क

 qa  व्यवस्था  है  ।  wa  पीछे  की  at  एक
 की  कुल  मात्रा  और  भारत  सरकार  द्वारा

 उस  केਂ  ऊपर  प्रति  पौंड  गये  क्रमशः

 किया  गया  है  ।
 आयात  एवं  संरक्षण  शुल्क ;

 पाकिस्तान  सरकार  द्वारा  क्रमशः

 भारत  से  और  भारत  को  प्रतिजन
 भारतीय  एवं  जापानी  सिल्क  लगाये

 आयात  एवं  संरक्षण  तथा
 Rov  ज्ञानों  जो०  एस०  मुसाफ़िर

 क्या  प्रधान  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  :  पिछले  वर्ष  भारत  में  पैदा  की

 गई  बंगलौर  कौर  काश्मीरी  सिल्क  की
 उन  मुस्लिमों  की  संख्या  जो

 कुल  मात्रा  और  भारत  के  दूसरे  भागों  में
 गत

 एक  वर्ष
 में  भारत  छोड़  कर  पुर्वी  पाकिस्तान

 wit  खपत  के  लिये  मैसूर  प्रौढ़  काश्मीर  से  बाहर

 भेजी गई  मात्रा  ?

 उन  मुस्लिमों  की  संख्या  जो
 वाणिज्य  तथा  उद्योग  उपमंत्रो

 पाकिस्तान  से  भारत art  ?  भ  जनवरी  से  FER

 में  जापान  से  ७५,९५५  कच्चा  रेशम
 प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल  :  आयात  किया  गया  |  बाद  के  महीनों  के  भ्रांकड़े

 (*)  तथा  caret  के  विश्वसनीय
 पुलभता  से

 प्राप्य  नहीं  हैं
 ।

 कच्चे  रेशम  पर
 आंकड़े  उपलब्ध

 नहीं  हें  चाहे  वे  पूर्वी  पाकिस्तान से

 है
 द

 पूल्यानुसार
 ३०  प्रतिष्ठित  तथा  a

 गये  हों  ।  दोनों  दिशाओं में  केवल  रेल
 प्रति  पाउंड  तथा  वह  अधिभार जो  वित्त

 के  झांकने  प्राप्य हे  जिन  में  case  भी  सैम्मी  लित
 १९५१  की  धारा ५  ate  वित्त

 हैं  शर  अरन्य  सभी  प्रकार  के  यात्री  भी  हैं  ।
 FEYXR  की  धारा ३  के  अधीन

 इन  आंकड़ों  में  सड़क  द्वारा  सी

 था  नावों  af  के  द्वारा  सं  लित

 लगाया  जाता  है

 नही ंहै
 ।  इन  आंकड़ों में  एक  ही  व्यक्ति  द्वारा

 पाकिस्तान  सरकार  ने  भारतीय

 बार  बार  भराना  जाना  भी  शामिल  है  ।  अ्रौर
 जापानी  दोनों  देशों  के  कच्चे  रेशम  पर

 एकसा  शुल्क  लगाया  है  जो  मूल्यानुसार

 २४५  प्रतिशत तथा  १४  च  प्रति  पौंड  तथा १६  जुलाई  १९५१
 से  १५  जुलाई  १९४५२

 की  कालावधि के  sins  निम्नलिखित  हैं  :---  कुल  शुल्क  का  १1४  हँ  ।

 €,  20, ERR  |  सदन  पटल  पर  एक  विवरण

 रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  १०,

 PE, 58, 38E  |
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 चाय  प्रतिवेदन पेश  करने  की  कोई  तारीख  निश्चित

 नहीं  की  गई  थी  परन्तु  मुझे  उस  के  शीघ्र  ही
 ६०६.  श्री  एच ०  एन०  मुखर्जी  :  क्या

 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की  प्राप्त  होने  की  ay  है
 ।

 उद्योग  नें  इस  बात  की

 नहीं की  थी  प्रत्युत  सिपारिश  की  थी  श्र  केन्द्रीय
 भारत  सरकार  को  चाय  उद्योग

 चाय  मंडली  ने  उस  का  समर्थन  किया
 से  क्या  झ्र भि वेदन  प्राप्त  हुए  हें  at  उन  में

 क्या  कार्यवाही  की  सिफारिश  की  गई
 परन्तु  सरकार  विनिश्चय इस  मामले

 के  सभी  पहलु ग्र ों  के  ध्यान पू वंक  विचार
 पर

 हाल  ही  में  चाय  उद्योग  के  लिये  अधारित था

 नियुक्त  की  गई  जांच  समिति  के  कार्य-निबंधन

 wet  के  प्रथम  भाग  का  उत्तर
 और

 उस  के  प्रतिवेदन  oat  प्रत्याशित

 हां  में  है  ।  दूसरे  भाग  के  विषय  में  मेरे विचार  में

 इस  अन्तर  का  कुछ  भाग  तो  मिश्रण
 क्या  २  जुलाई  PER  की

 ऊपरी  व्यय  तथा  परिवहन  पर
 aa  हो

 के  अनुसार  लंदन  की  नीलामी  की  मंडी
 जाता है

 को  यूरोप  चाय  निर्यात  करने
 की

 झ  दी  गई

 भारतीय  उत्पादकों  की  मांग  पर  की  गई  है  भारत  में  विदेशी  दूतावास

 श्र  केन्द्रीय  चाय  मंडलो  शभ्रनुमोदित  ६०७.  श्री  आर०  एस०  तिवारी :  क्या

 भ्र  प्रदान  मंत्री  यह  बतलाने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  भारत  में  ऐसे  दूतावासों की
 भारतीय  उत्पादकों  को  दो  गई  राशि  शौर  जिन  की  इमारतों के  सम्बन्धित

 विदेशी  उपभोक्ताओं  द्वारा  दी  गई  राशि  में
 राष्ट्र  स्वयं

 सारवान  ग्रस्त  है  यह  wear  बिचौलियों

 की  जेब  में  चला  जाता हैं  जो  अधिकांश  में
 ऐसे  दूतावासों की  जिन के

 पास  किराये के  निवास-स्थान  तथा
 अभारतीय  हें  ?

 इस  से  भारत  सरकार  को  मिलने
 वाणिज्य  तथा  उद्योग

 उपमंत्री  वाली  किराये की  राशि  ?
 कर मरकर

 )  चाय  उद्योग से  प्राप्त

 अभिवेदन  सर्वांगीण  सहायता  के  लिये थे  प्रधान  मंत्री  जवाहरलाल  :

 जिस  में  चाय  पर  कर  में  वस्तु  रूप  छे  राजनयिक  प्रतिनिधियों  के  भारत में

 में  जो  मजूरी  दी  जाती  है  उसे  नकद  में  पने भवन  हें  |

 चाय  बगान  के  लिये  कोयले  के  सस्ते  परिवहन  भारत  स्थित  सभी  इकतालीस
 की  न्यूनतम  मजूरी  afar  से

 राजनयिक  प्रतिनिधियों  जिन  में  वे  छे  भी

 arte  सभी  बातें  थीं  ।  शामिल  हें  जिन  के  भारत  में  भ्रपने  भी  भवन

 उस  के  कार्य-निबन्ध  ये  थे  ॥  सरकार  से  या  गैर-सरकारो  स्वामियों  से

 किराये पर  स्थान  लिये  हैं
 में  भारी  कमी  हो  जाने  के  कारण

 sara  उद्योग  को  जिन  कठिनाइयों  का  अनुभव  were  ने  अपने  जो  भवन

 करना  पड़  रहा  है  उन  का  अनुसंधान  कर  के  नयिक  प्रतिनिधियों को  दिये  हुए  हें  उन  का

 सहायता के  उपायों  की  सिफारिश  करता ण्च्णि  ज  लगभग  २८,9००  रुपय  प्रति



 र े३९  लिखित  उत्तर  २९  जुलाई  १९५२  लिखित  उत्तर  ३  (७41

 मासिक  है  ।  इस  राशि  में  उस  स्थान  का  किराया  ने  अभिज्ञात  करने  से  इन्कार  किया  हे  ।  अब  तद

 शामिल  नहीं  जो  सरकारी  होस्टलों में  उक्त  विभाग  ने  केवल  उन्हीं  भ पस्थाश्र  करे

 राजनयिक  प्रतिनिधियों को  merit  रूप  से  प्रमाणपत्रों  को  स्वीकार  किया

 दिया  जाता  है  क्योंकि  ag  राशि  बद  लती  जिन्हें  शिक्षा  मंत्रालय  ने  अनुमोदित  किया  है
 ।

 रहती  है  ।  श्रोवरसीयरी  का  पाठ्यक्रम  श्रम  मंत्रालय

 के  कुछ  प्रशिक्षण  केन्द्रों  में  ReXo  में  ही

 area  किया  गया  था  पहली  परीक्षा औद्योगिक  प्रशिक्षण  संस्थायें

 wat  gE  में  तथा  परिणामों की  घोषणा

 ६०८.  हों  तुषार  चटर्जी  :  क्या  श्रम  मंत्री
 जून  LEXR  में  हुई  इन  केन्द्रों  के

 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 :  सीयरी  प्रमाण  fat  को  श्रौपचारिक  रूप  में

 भारत  सरकार  श्रम  मंत्रालय  भ्रभ्िज्ञात करने  का  sea  दिक्षा  मंत्रालय  के

 औद्योगिक  प्र  शिक्षण  संस्थाओं  के  छात्रों  के  विचाराधीन है

 प्रशिक्षण  के  पाठ्यक्रम  क्या  हैं  ऐसी

 संस्थानों  से  उत्तीर्ण  होने  वाले  छात्रों  को  सभी  प्रशिक्षण  संस्था  केन्द्रों  को

 किस  प्रकार  के  डिप्लोमा  मिलते  हैं  ;  झर  पुनस्संस्थापन  तथा  नियोजन  केਂ

 क्या  यह  तथ्य  है  कि  भारत  सरकार  निदेशकों को  हिदायतें  दे  दी  गई  हें  कि  वे

 श्रम  मंत्रालय  औद्योगिक  प्रशिक्षण  केन्द्रीय  प्रशिक्षित  व्यक्तियों  को  परामर्श दें  कि

 पोलीटेक्निक  फरग्वान  के  निकटतम  नियोजन  विनिमय  में  अपना  नामः

 डिप्लोमा-धारियों  को  भारत  सरकार  का  पंजीबद्ध करा  लें

 जनिक  निर्माण  विभाग  अभिज्ञात करने  से

 इन्कार  करता  यदि  ऐसा  है  तो
 कांच  को  चूड़ियां

 ६०९.  श्री  के ०  सो०  सोनिया  :  क्या
 ऐसी  संस्थानों के

 धारियों  को  नौकरी  देने  के  लिये  भारत  सरकार  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की

 ने  क्या  व्यवस्था की  है  ?

 १९५१-५२  में  देश  में  कांच  की
 श्रम  मंत्री  ato  ato

 में  सदन  पटल  पर  एक  विवरण  रखता  हूं  चूड़ी  के  उद्योग  का  कुल  उत्पादन
 कितना

 जिस  में  ३२  इंजीनियरंग  तथा  भवन  कार्य

 कौर  २८  व्यवसायिक  व्यापारों की  सूची  दी  क्या  इस  उद्योग  से  भारत  की

 हुई  है  जिन  में  श्रम  मंत्रालय  की  प्रशिक्षण  समस्त  श्रावश्यकतायें  पूरी  हो  जाती

 में  प्रशिक्षण  दिया  जाता  कौर  एक
 यदि  नहीं  तो  QEYI-UR F fart में  कितने

 डिप्लोमा  का  प्रपत्र  भो  fear  हुमा  है  जो  की  दोगी  की  चूड़ियों  का  sara  किया  गया
 गरी  का  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  के  उत्तरी  होने  ae  कित

 देशों
 वाले  छात्रों  को  दिया  जाता  है  ।

 afeias:  १०,  अनबन  संख्या  49 |
 नल

 कया  इस  उद्योग  को
 कोई  संरक्षण

 ag  कहना  पूर्णत  ठीक  नहीं  हैँ
 घौर

 कि  इन  संस्थाओं से  पास  होने  वाले
 इंस  में  कुल  कितने

 श्रमिक  लगें
 सिरों  को  केन्द्रीय  सार्वजनिक  निर्माण  विभाग

 हए  हैं
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 वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ठी  ०  टी ०  ब्यूरो  भ्रनुसंधान कर रहा हैं कर  रहा  है  ।  भारते में  इन

 :  १९५१  में  १४,०००

 टन  |  के  निर्माण में  होता  परन्तु  विद्युतीय

 श्रीमान  ।  पोर्सिलेन  उद्योग  में  नहीं  होता  ।

 जाग
 ल्  १०

 लाख  रुपये  की  चूड़ियां  सिंगापुर  पत्रों  के  लिये  चित्र

 से  आयात की  गई  |
 ६११.  श्री  एन०  एस०  जेन

 :
 कया  सुचना

 ।
 तथा  प्रसारण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 \  लगभग  Yo,ooo-  |  करेंगे

 की पय नाइट  तथा  सिलिसनेट  प्रेस  सूचना  विभाग  द्वारा  कितने

 प्रेस  फोटोग्राफर  नियोजित  किये  गये  हैं  ौर
 Go.  श्री  के०  सुब्रहमण्यम

 क्या  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  यह  बताने  की
 उन  पर  कुल  कितनी  राशि  व्यय  होती

 कौर

 कृपा  क  गें  कि  कायनाइट  तथा  सिलिमनेट

 के  निर्यात के  लिये  १९५१  के  लिये  देशानुसार  क्या  यह  तथ्य  हैं  कि  प्रेस  सूचना

 विभाग  विदेशों  में  फोटो  वितरण  करने के
 बया  सीमायें  निश्चित  की  गई  हें  प्रौढ़  चालू

 ay  के  लिये  क्या  सीमायें  हें  ?  प्रस  ae  विविध

 सीटों  तथा  कुछ  व्यक्तियों को  मुफ्त  चित्रों  का
 भारत में  कीयनाइट  तथा

 वितरण भी  करता  है  ?
 मनेट  के  कुल  सिद्ध  तथा  संभावित  स्रोत  क्या

 क्या  भारत  में  उन  का  प्रयोग
 सुचना  तथा  प्रसारण  मंत्री

 पोर्सिलेन  रिफ्रैक्टरी

 के  निर्माण  में  किया  जाता  है  ?
 केसकर )

 चार  ।  १९५२-५३  में

 उन  के  वेतन  तथा  भत्तों  पर  व्यय  का  झ

 20,200
 ba’

 ह्  | वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  (  श्री  दी०  टी ०

 कृष्णमाचारी )
 :  कीयनाइड्र  सिलिमनेट

 विदेशों  में  वितरण  के  लिये
 का  निर्यात  कोटा  an 4  के  ५  RX, Koo  वैदेशिक  कार्य  मंत्रालय  तथा  कुछ  प्रेस

 टन  था  चालू  वर्ष के  लिये  ३४,००० टन  है  |  ग्राफिक  एजंसियों  को  फोटोग्राफ  भेजने  के

 कोई  ऐसा  नियंत्रण  नहीं  है  कि  निर्यात  किस  देश  अ्रतिरिक्त  प्रेस  सूचना  विभाग  अपने  चित्र

 को  हो  |
 भारतीय  पत्रों  को  मुफ्त  भेजता  हैं

 ।
 फोटोग्राफ

 कीयनाइट तथा  सिलिमनेट  के  व्यक्तियों  को  नहीं  भेजे  जाते  ।  केवल  कभी

 स्रोतों  का  ठीक  ठीक  अ्रनुमान  नहीं  किया  गया
 a

 कभी  सरकारी  प्रचार  के  हिताय  लेखकों  तथा

 ह्  कीयनाइट के  विषय  में  भारतीय  खान  प्रकाशकों  को  दिये  जाते  हैं

 ाल सययमनािययाुयाााुलयानााालककयानवयाबा ननਂ ननਂ

 530  PSD.
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 है  कि  रेशम  उद्योग  की  देखभाल  करने  के  लिये
 इन्दु  भाई  बी  ०  अमीन  |

 ऐसी  स्वायत्त  संस्था  की  रचना  समय  से  पुर्व  है

 क्योंकि  उद्योग  स्वयं  अच्छी  प्रकार  से  संगठित
 निवारक  निरोध

 नहीं है  ।  तटकर  विधेयक  पर

 विधेयक
 चर्चा  के  समय  इस  सदन  में  जिन  माननीय

 संयुक्त
 समिति  की  रिपोर्टे  को  प्रस्तुत  करने  सदस्यों  ने  प्रश्न  उठाये  थे  उन्हों  ने  यह  शिकायत
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 ३७३६
 RORY  केन्द्रीय  रेशम  बो  २९  जुलाई  १९५२  विधेयक

 का  यह  कारण  नहीं  कि  वह  ऐसा  करना  नहीं
 जनक  |  में बोडं से सुचना से  सूचना  मांगता  रहा

 हूं  wt  वह  मेरे  पास  नहीं  है  ।  वहां  क्या
 चाहता  था  किन्तु  उसने  यह  समझा  कि  उद्योग

 ने  इस  मामले  के  सभी  तथ्य  उसे  नहीं  प्रस्तुत  किये  हो  रहा  है  यह  देखने  के  लिये  में  ने  अधिकारियों

 थे  ।  शायद  उद्योग  की  watford दशा  को  को  वहां  भेजा  है--किन्तु  इससे  कोई  अ्रधिक

 ध्यान  में  रखते  हुए  यह  बरच्छा  होता कि  यदि  सहायता  नहीं  मिली  है  ।  मत  मेंने ae
 निश्चय

 रेशम  बोर्ड  तटकर  बोड़े  के  सामने  सभी  तथ्यों  किया है  कि  यदि इस  ate  से  इस  उद्योग

 में  कोई  लाभ  उठाना  है  तो  कुछ  समय  के  लिये
 को  प्रस्तुत  करने  के  कार्य  को  स्वयं  करता

 |

 इन्हीं  तथा  अरन्य  तथ्यों  के  कारण  सरकार  ने
 बोर्ड को  सरकार के  एक  विभाग के  रूप  में

 इस  बात की  जांच  की  क्या  वह  ate  से  अधिक  कार्य  करना  चाहिये  ।  यह  कहा  जा  सकता  है  कि

 कुशलतापूर्वक कार्य  नहीं  करवा  सकती  |
 किसी  ग्र धि कारी  को  उप-प्रधान  नियुक्त  करना

 जितनी  मेरे  पास  सुचना  है  तथा  इस  उद्योग का  प्रतिक्रियात्मक कार्य  होगा  ।  में  मानता  हूं

 कि  ऐसा  हो  सकता  किन्तु  उद्योग को  संगठित
 हम  किस  प्रकार  विकास  कर  सकते हें  इस

 सम्बन्ध
 में  मेरे  विचार  के  कारण  में  ने  यह  किया  जाना  चाहिये  att  पूर्वे  इसके  कि  ats

 समझा  कि  स्वायत्त  संस्था  के  रूप  में  बोड़े  कार्य  इसका  प्रबन्ध  करे  इसे  स्वयं  अरपना  कार्य  चलाना

 कर  सके  इससे  की  प्रविधि  के  लिये  सरकार  चाहिये  ।  श्र  मेरे

 के  लिये  इस  पर  भ्रमित  ध्यान  देना  झ्रावश्यकਂ  नियम  के  कार्यान्वित  होने  के  बाद  से  ats  ने

 जो  कार्य  किया  है  उसका  पुनर्विलोकन करने  से इसी  बात  के  कारण  में  ने  इस  संशोधक

 विधेयक को  प्रस्तुत  किया  है  ।  बोर्ड  को  जो  काम  सौंपा  गया  था  उसे  वह  कर

 नहीं  सका
 न

 कोई  वास्तविक  सहायता
 संशोधक-विधेयक  में  एक  बड़ा  उपबन्ध

 कर  सका  |

 इसे  बड़ा  कहा  जा  सकता  है  यदि  सदस्य  यह

 समझें  कि  यह  एक  बड़ा  परिवर्तन  है  ।  इस  यहां  माननीय  सदस्यों  ने  कच्चे  रेशम  केਂ

 में बोड के उप-प्रधान चुनने के  उप-प्रधान  चुनने  के  अ्रधिकार को  हटा  आयात  के  लाइसेंस  के  बारे  में  शिकायतें  की  हैं  ।

 देने  तथा  सरकार  द्वारा  उस  व्यक्ति  को  कुछ  सदस्यों  ने  विशेषकर  इस  उद्योग  ने  इस

 निर्दिष्ट  करने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  |  बात  की  शिकायत  की  है  कि  रेशम  की  मिलों  केਂ

 इस  समय
 बो

 का  कोई  उप-प्रधान  नहीं  है
 |  पास  अपना  काम  चलाने  के  लिये  पर्याप्त

 पिछले  उप-प्रधान  का  पद-काल  समाप्त  हो  गया
 रेशम  का  धागा  नहीं  है  ।  लाइसेंस  के  विषय

 है  ate  fiat  कोई  नया  उप-प्रधान  नहीं  चुना  में  सरकार  अरपना  भरसक  प्रयत्न  करती

 गया है  सरकार  ने  यह  समझा  कि  इन  रही है  ।  वह  चाहती  है  कि  उद्योग  चलता

 परिस्थितियों में  कुछ  समय  के  लिये  यदि  रहे  साथ  ही  साथ  स्थानीय  कच्चे  रेड मके के

 प्रधान  कोई  सरकारी  अधिकारी  हो--भर  उद्योग को  हानि  a  हो  में  समझता हूं  कि

 वह  स्थायी  समिति  का  भी  सदस्य  होगा--वह  किसी  सरकारी  af  are  के  हाथ  जो  इस

 इस  उद्योग पर  व्यक्तिगत  रूप  से  अधिक  प्रकार  के  कार्य  का  प्रभारी  स्थानीय  कच्चे

 ध्यान  दे  सकेगा  क्योंकि  बोझ  का  सदस्य  रेशम  उद्योग  तथा  मिल  उद्योग  के  बीच  इन  के
 '

 होने  से  वह  ऐसा  नहीं  कर  सकेगा  चूंकि  ate  ara  के  दावों  का  निर्णय  करने  का  काम

 कौर की  बैठक  वर्ष  में  एक  ही  बार  होती  है  ।  छोड़ना  इंसकी  अपेक्षा  अच्छा  होगा  जो  परिणाम

 फिर  बों  के  स्वायत्त  शासन  की  बात  भी  थी  उसका  हमें  इस  समय  मिलता  है  |  इस  समय

 तथा  जिस  प्रकार  से  बोर्ड  कार्य  करता  है  सरकार  यह  करना  चाहती  कि  कुछ  समय

 इसके  सरकार  से  सम्बन्ध  भी  बड़े  के  लिये  इसका  उप-प्रधान  एक  अधिकारी  हो  ।
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 [att  ZTo  Tio

 संशोधक  विधेयक  में  यह  नहीं  कहा  गया  कि  सुझाव  है  भ्र ौर  दूसरे  में  प्रवर  समिति  के  निर्देश

 सदा  के  लिये  कोई  भ्रमणकारी  ही  नियुक्त  होगा  का  सुझाव है  ।  सदन  को  जिस  बात  का

 तो  सरकार  को  उप-प्रधान  नियुक्त  निर्णय  करना  है  वह  बहुत  साधारण  क्या

 करने  का  भ्रधघिकार मिल  जायेगा  ।  हो  सकता है
 यह  ats  को  ऐसे  ही  कार्य  करने  देना  चाहता

 कि  वर्ष  हम  यह  देखें  कि  इसका  कार्य  अच्छी  है  जैसा  कि  वह  करता  रहा  है  क्या  यह

 प्रकार  से  चल  रहा  है  भर  सरकार  के  चाहता  है  कि  सरकार  इस  पर  ध्यान

 इसके  सम्बन्ध  सन्तोषजनक हें  तो  किसी  यदि  यह  बात  तय  हो  तो  यह

 सरकारी  श्रमिकों  के  उप-प्रधान  होने  की  प्रदान  कि  सदन  भी  इस  विधेयक  को  स्वीकार

 आवश्यकता  नहीं  होगी  कौर  एक  ख़ैर-सरकारी  करेगा  या  तय  हो  जायेगा  ।  विधेयक

 उप-प्रधान नियुक्त  किया  सकता है  |  को  परिचालित  करने  का  प्रश्न  तो  Tea

 इसका  यह  अभिप्राय  नहीं  है  कि  यह  नहीं  कौर  न  यही  आवश्यक  है  कि  प्रवर

 व्यवस्था  सदा  ही  किन्तु  इस  समय  समिति  इस  पर  विचार  करे  क्योंकि  यह  जटिल

 इसमें  हम  जो  सुधार  करना  चाहते  हैं  इस  बात  नहीं  है  जिस  पर  विचार  किया  जाय  ।

 बोड़  को  उपयोगी  we  कार्यकुशल  बनाने  के
 में  जानता  हुं  कि  श्री  गुरु पाद स्वामी इस

 उद्योग

 लिये  जो  प्रयत्न  हम  कर  रहे  हें  ऐसा  केवल  इसे  में  बहुत  रुचि  रखते  हें  wie  मुझे  विश्वास  है
 कि

 सरकार  की  व्यवस्था  का  एक  AT  बनाने  से  जो  प्रस्थापना  में  ने  रखी  है  वह  उस  पर  विचार

 ही  हो  सकता  यद्यपि  ऐसा  चाहे  अस्थायी  करेंगे  ।  यदि  वह  ऐसा  करें  तो  मुझे  तराशा  है

 रूप  से  ही  हो  ।  इसी  लिये  सदन  में  यह  कि  वह  भी  मेरे  वाले  निष्कर्ष  पर  पहुं

 विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।
 अर्थात्  इस  उद्योग  की  पैरों  पर  खड़ा

 एक  र  उप-बन्ध  है--खण्ड  २--जो  करने  के  लिये  सरकार को  कुछ  समय  तक

 इस  लिये  रखा  गया  है  क्योंकि  एक  संयोजक  श्रेत्यधिक  प्रयत्न  करना  पड़ेगा  और  यह  एक

 खण्ड २  में  ऐसा  उपाय  है  जिस  से  सरकार  इस  उद्योग विधेयक  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 मूल  अधिनियम  की  धारा  ४  को  संशोधन  की  सहायता कर  सकती  है

 करने  का  प्रयत्न  किया  गया  है  ।  उस  अन्य  संशोधन  श्री  रघुनाथ  सिंह  के  हैं
 ।

 वह  चाहते  हैं  कि  इसमें  प्रत्येक  राज्य-यू ०पी  ०  ;
 के  अनुसार

 दो
 व्यक्तियों  को  द्  ं  में  से

 केन्द्रीय  विधान  मण्डल  के  सदस्यों द्वारा  उस  रीति  जम्मू  काश्मीर  कौर

 से  चुना  जायगा  जो  कि  निर्धारित  के  प्रतिनिधि भी  हों  ।  यदि वह  इस

 अधिनियम  को  देखें  तो  उन्हें  पता  चलेगा  किं एक  सदन  है  झर  वह  सदन  भी  प्रिया

 प्रतिनिधित्व चाहता  है  ।  दूसरे  सदन  को  घारा
 ४

 के  अन्तर्गत  इन  में  से  कुछ  राज्यों
 के

 प्रतिनिधित्व
 दैनिक  लिये  ही  हमने  इस  संशोधन  प्रतिनिधान  का  उपबन्ध  है  ।  ्  सरकार

 को प्रस्तुत किया  है  ।  संक्षेप  में  विधेयक  का  चार ;  मद्रास दो  ;  परिश्रमी  बंगाल  दो
 ;

 यहीं  अभिप्राय है  सामान्य तौर  से  इस  जम्मू  तथा  काश्मीर  सरकार  एक  ;

 मध्य  प्रदेश  तथा  उत्तर  बम्बई अवस्था
 पर

 संशोधनों  का  थि  नहीं

 लगाया  जाता  किन्तु  में  उन  में  से  कुछ  के  विषय  बिहार  द्वारा  इनके  प्रत्येक  का  एक  एक

 में  कहूंगा |
 व्यक्ति  नामनिर्देशन होगा  |

 मालूम  कि  उन्हों  ने  यह  देखा  है  या  नहीं  ।

 मैसूर  के  श्री  गुरु पाद स्वामी  के  संशोधन
 यदि  उन्हों  ने  देखा  है  तो  उन्हें

 पता
 लगेगा

 कि

 हें  जिन  में  एक  जगह  तो  इनके  परिचालन  का  यह  संशोधन  भ्रावश्यक  नहीं  |
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 अन्तिम  संशोधन  का  सम्बन्ध  विधान  मिलता  को  हटाने  के  लिये  कहा  था  ।  इन

 मण्डलों  में  प्रतिनिधान से  है  ।  इस  समय  वह  बोर्डों  को  उत्पाद  शुल्क  में  से  भ्रनुदान  मिले  तो

 भी  झ्रावश्यक नहीं  है  ।  यदि  बोर्ड में  इस  राय-व्यस्क  पत्रों  में  ये  रानियां  इनका

 सदन  के  दो  सदस्य  दूसरे  सदन  का  एक  सदस्य  वितरण भी  दिखाया  जाय  ।

 हों  तो  यह  पर्याप्त  प्रतिनिधान  होगा  ।  में
 जहां  तक  इस  का  सम्बन्ध  हमें  यह

 समझता हुं  कि  इन  बातों  से  ये  संशोधन  समाप्त
 आशा थी  कि  यह  कुशलतापूर्वक  तथा  सरकार

 हो  जाते  हैं  जिन  की  कि  में  ने  इस  समय  की  देखरेख  में  कार्य  करेगा ।  किन्तु  we

 धारणा  की  है  ।  मंत्री  महोदय  हमें  बतलाते  हैं  कि  उन्हों  ने  बो

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुमा  :  से  कुछ  रिपोर्ट  तथा  सूचना  मांगी  थी  जो  उन्हें

 नहीं  मिली  । रेशम  are  स्वयं  में  ही  गत  कुछ  दिनों  से

 १६४८,  में  ०]  संशोधन  करने  के  इस  बों  की  रिपोर्ट  प्राप्त  करने  की  कोशिश

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  कर  रहा  हूं  किन्तु  मुझे वह  संसद्  पुस्तकालय में

 जाय  ।
 ह  न  मिल  सकी  are  को  प्रगति  वार्षिक  रिपोर्ट

 इस  संसद  को  भेजनी  चाहिये  |  मे ंने  रिपोर्ट
 में  जनना  चाहता  हूं  कि  इन  तीन

 न  मिलने  की  शिकायत  की  तथा  मुझे  पता
 धनों  में  से  श्री  गुरु पाद स्वामी  किसी  को

 चालन  के  लिये  प्रस्तुत  करना  चाहते  हैं  या  नही ं।
 लगा  कि  कल  ही  पिछले  कुछ  वर्षों  की  कोई

 पांच  छे  रिपोर्टो प्राप्त  हुई  हैं  ।  रिपोर्ट  में
 को  एम०  एस०  गुह पाद स्वामी

 लेखा  परीक्षण
 माननीय  मंत्री  द्वारा  झ्राइवासन दिये  जाने  के

 लेखों  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  |

 के  लिये  भी  किसी  व्यवस्था  का  कोई  उल्लेख

 बाद  में  उन्हें  प्रस्तुत  नहीं  करना  चाहता  किन्तु  नहीं
 है  ।

 इन  स्वायत्तशासी बोर्डों  जो
 कुछ  मामलों  के  सम्बन्ध  में  में  अपनी  सम्मति

 खर्चे  हो  वह  हमारे  झ्रायव्ययक में  दिखाना

 प्रकट  करना  चाहता  हूं
 ।

 चाहिये  ।

 विधेयक  पर  चर्चा अध्यक्ष  महोदय  :

 जहां  तक  संशोधन  का  सम्बन्ध  म॑
 के  समय  आपको  अवसर  मिलेगा  |

 इसका  स्वागत करता  हूं  ।  उप-प्रधान  को
 श्री  ए०  सी०  गुहा  :

 बोर्ड  की  से  बहुत  महत्वपूर्ण  कार्य  करने नीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  के  अधीन
 में  इस  विचार  का  स्वागत

 बहुत  से  स्वायत्तशासी  बोड़  हे  किन्तु  सदन  को
 होते  हें  ।

 करता  हूं  कि  उप-प्रधान  सरकार  द्वारा
 उनकीਂ  कार्यप्रणाली  पर  चर्चा  करने  का  अवसर

 निर्देशित हो  ;  wear  हो  यदि  वहू  सरकारी
 नहीं  मिलता  ।  इन  में  से  कुछ  उनके  मंत्रालय

 अधिकारी  हो  ।
 जहां  तक  दूसरे  पद योधन

 का

 के  अधीन  हैं  श्र  कु  छ  अन्य  मंत्रालयों  के  ral

 प्रश्न  में  नहीं  समझता  कि  उसका  कोई
 विशेष

 हैं  गौर  इन  बोर्डों  के  द्वारा  बड़ी  राशि  का

 मदान  होता  है  ।  कभी  कभी  सरकार  इन्हें
 महत्व है  ।  राज्य  परिषद् का  भी

 इस  में  प्रतिनिधि होना  चाहिये  ।
 अनुदान  भी  देती  है  ake  कभी  इन  के  द्वारा

 उत्पादन  शुल्क  भी  इकट्ठा  किया  जाता  है  श्री  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी  :

 नीय  वाणिज्य  तथा  उद्योग  मंत्री  ने  अपने  सं  क्षमता
 और  धन  इन्हें  दे  दिया  जाता  है  ।  बहुधा
 आयव्ययक  पत्रों  में  इस  धन  का  उल्लेख  नहीं  भाषण  में  इस  संशोधक  विधेयक  की  आवश्यकता

 में  ने  वित्त  मंत्री  का  इस  बतलाई थी  ।  उन्हों  ने  इस  सम्बन्ध में  सरकार

 ओर  दिलाता  था  कौर  उन्हों  ने  इस  ara  क  भी
 समझाई थी  "  परन्तु  मेरा
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 एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी |

 कहना  यह  है  कि  रेशम  उद्योग  के  प्रति  सरकार  हूं  कि  माननीय  मंत्री  सदन  को  यह  विश्वास

 ग्राम  इस  उद्योग की  दिलों  कि  वह  बोर्ड  पर  afer  नियंत्रण  रखने की  कोई  नीति  नहीं  है  ।

 दशा  अत्यन्त  शोचनीय  है  |  इसके  कारण  तथा  उद्योग  को  विदेशी  प्रतियोगिता से  बचाने

 भी  स्पष्ट ह  ।  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  कारण  के  हेतु  भरसक  प्रयत्न  कर  रहे

 यह  है  कि  विदेशों  से  विशेषकर  जापान  कौर
 सरकार  को  चाहिये  कि  वह  भ्र सली  तथा

 इटली  से  विदेशी  रेशम  का  बहुत  रायात

 इसके  फलस्वरूप इस  ्
 नकली  रेशमों  की  समस्या  पर  भी  समुचित

 किया  जाता  है  ।
 ध्यान दे  ।  एक  बात  कौर है  ।

 यहां  उत्पन्न  रेशम  के  दाम  बहुत  गिर  गये  हैं  ।
 संशोधन  की  ज़रूरत  है  ।  में  इसे  प्रस्तुत तो

 जैसा  कि  मैं  ने  कहा  इस  मन्दी  का  कारण  सरकार
 नहीं  कर  रहा  हां  में  इसे  माननीय  मंत्री  की

 द्वारा  समुचित  देखरेख  न  रखना  है  ।
 सुचना  में  लाना  चाहता  हूं  ।  वह  संशोधन

 अध्यक्ष  महोदय  :
 में  चाहता  हुं  कि  जो

 सदस्य  इस  विधायक  पर  बले  वे  संक्षेप में

 यह  है  कि  उद्योग  तथा  रसद  मंत्री  के  स्थान  पर

 वाणिज्य  उथा  उद्योग  मंत्री  कर  दिया  जाय  ।

 इसकी  प्रमुख  बातों  का  ही  उल्लेख  करें  ।

 माननीय  सदस्य  अधिक  विस्तार  में  न  जायें

 श्री  टी  ०  एस०  Yo  चटिया
 :

 स्वंप्रंथम  सरकार  से  मेरा  यह  निवेदन  है  कि

 केवल  मोटी  मोटी  बातों  को  कहें  ।
 उसके  द्वारा  स्थापित  किये  गये  प्रत्येक  are

 श्री  एम०  एस०  गरुपादस्वामी  :  इधर  की  वार्षिक  रिपोर्ट  पुस्तकालय  में  प्राप्त  होनी

 कुछ  वर्षों  से  ब्रोड  संतोषजनक  काय  नहीं  कर  जिससे  सदस्य  उसका  लाभ  उठा  सकें  ।

 रहा  है  ।
 इसके  कारण  बतलाते  हुए  माननीय

 मंत्री  ने  कहा  कि  भ्रमजाल  बोर्ड  पर  मंत्रालय
 दुर्भाग्यवश  रेशम  ats  की  वार्षिक  रिपोर्ट

 पुस्तकालय  में  उपलब्ध  नहीं  थी  जिसके  कारण

 का  पर्य्याप्त  नियंत्रण  नहीं  है  ।  मुझे तो  इस  मुझे  बहुत  परेशानी उठानी  पड़ी  ।  रेशम

 में  भी  बंका  है  कि  एक  सरकारी  अधिकारी को  को  ७ नक  कार्य  सौंपे  गये  हें  जिसके  लिये  सरकार
 उप-प्रधान  नामनिदूें  शित  करने  से  मंत्रालय  का

 से  मिलने  वाली  अनुदान  राशि  के  अतिरिक्त

 अ्रघिक  नियंत्रण हो  सकेगा  में  इस  रोड  को  उप-कर  लगाने  का  भी  अ्रधिकार

 चाहता हुं  कि  यदि  वान  नामनिर्देशित
 दे  दिया  गया  है  ।  क्या इस  बोर्डे  ने  कोई

 न  होकर  निर्वाचित  व्यक्ति  gat  करेगा  तो  उस
 ऐसा  उपकर  लगाया  है  ?

 से  कया  हानि  होगी  |

 श्री  ही०  टी ०  कृष्णमाचारी :  जी  नहीं
 पाटनकर  अध्यक्ष पद  पर

 आसीन  श्री  टी०  एस०  Yo  मुझे  यह

 मुझे  पता  लगा  है  कि  बो  की  समय
 जान  कर  बहुत  खेद  gar  है  कि

 wa  तक  बों

 समय  पर  स्थगित  होती  रही  ।  आखिर
 ने  जो  कार्य  किया  है  वह  संतोषजनक  नहीं  था

 ।

 यह  बात
 तो

 सरकार  के  हाथ  में  है  कि  वह  इस  लिये  बोर्ड  पर  एक  सरकारी  भ्रमणकारी

 समय  समय  पर  बोड़े
 की

 बैठक  करवाती  रहे  के  नियुक्त  किये  जाने  का  में  स्वागत  करता

 ताकि  बो  सुचारु  रूप  से  कार्यवाही  करता  हुं  ।  क्योंकि  wa  ate  पर  उचित  नियंत्रण
 ate  की  स्थायी  समिति  की  बैठकें  भी  जल्दी  रखा  जा  सकेगा  माननीय  मंत्री  ने  अपने

 जल्दी  होती  रहनी  चाहियें  |
 भाषण  में  बतलाया  था  कि  रेशम  उद्योग  को

 कुछ  भी  में
 कोई

 संशोधन  नहीं  प्रस्तुत  जो  संरक्षण  दिया  वह  पर्याप्त  नहीं

 था  ।  इस  सम्बन्ध में  मे  एक  ऐसे  सामान
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 का  उल्लेख  करना  चाहता  हुं  कि  स्टेपल  फाइबर  नियुक्त  जिसका  कार्यकाल एक  वर्ष

 सुत  )  नामक  सूत  का  रायात  किया  गया  इन  सब  शिकायतों  को  दुर  कर  सकेंगे
 ?

 सूत  की  कमी  के  ही  कारण  इस  प्रकार  का  श्री  आर०  क०  चौधरी  :

 रेशेदार  करने  की  भ्र नुम ति  दी  गई  मेरी  समझ  में  इस  समय  जो  विधेयक  सदन  के

 थी  किन्तु  इसका  परिणाम  लाभदायक  समक्ष  प्रस्तुत  है  उसका  सम्बन्ध  केवल  एक  बात

 दो  या  तीन  बार  धोने  पर  ही  इस  से  है  वह  यह  कि  हम  रेशम  बोर्ड  के  उप-प्रधान

 के  तार  तार  निकल  जाते  हें  ।  किन्तु फिर  भी  पद  पर  एक  निर्वाचित  व्यक्ति  को  रखें  जेसा

 इसे  देवी  रेशम  उद्योग  के  मुकाबले  पर  रखा  कि  वर्तमान  व्यवस्था  है  प्रिया  सरकारी

 जाता है  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार  इस  कारी को  ।  विधेयक  मं जो  संशोधन  रखा

 मामले  की  भ्रच्छी  तरह  छानबीन  करेगी  ।
 गया  है  उससे  तो  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि

 मसूर  सरकार  ने  भी  दिये  गये  संरक्षण  के  प्रति  सरकार  सरकारी  अधिकारियों को  निर्वाचित

 अरपना  प्रकट  किया  था  तथा  भारत  उप-प्रधान  के  स्थान  पर  विश्वसनीय

 सरकार  भी  इससे  सहमत  थी  ।  .  फिर  और  कार्यक्षम समझती  है  मुझे  सरकार  के

 समझ  में  नहीं  प्राता  कि  इस  स्टेपल  फाइबर  का
 सामने  केवल  दो  सुझाव  रखने  हैं  ।  पहिला

 रायात  क्यों  होने  दिया  जाता  है  ।  क्योंकि
 यह  कि  सरकार  वर्तमान  व्यवस्था  को  जारी

 इस  के  ख़रीदने  वाले  निधन  व्यक्तियों
 को

 कोई  रखें  ।
 किन्तु  यदि  बोर्ड  किसी  उपयुक्त

 लाभ  नहीं  होता  ।
 व्यक्ति  को  निर्वाचित  नहीं  कर  पाता  है  तो

 सरकार  अपने  व्यक्ति  को  उप-प्रधान  केਂ  पद  के
 श्री  राघवाचारी  :

 उद्योग  के  सम्बन्ध  में  उख्य  शिकायत  है  कि  इसे
 लिये  नियुक्त कर  सकती  है  या  सरकार  यह

 देखती  है  कि  जिस  व्यक्ति को  उप-प्रधान

 विदेशी  माल  से  प्रतियोगिता करनी  पड़ती  है  ।

 रेशम  उद्योग  के  दो  पहल्  हैं  ।
 एक  तो  वहू

 जो  कच्चा  रेशम  तय्यार  करता  है  तथा  उसे
 नहीं  है  तो  वह  weet  किसी  अधिकारी  को

 नियुक्त कर  सकती  है  ।
 बाहर से  वाले  रेशम  से  प्रतियोगिता

 करनी  पड़ती है  |  तथा  दूसरा  उपभोक्ता है  उद्देश्य  तथा  कारणों  के  विवरण  में

 में  ने  यह  सदा  प्रभुत्व  किया  है  कि  जब  कभी  नीय  मंत्री  ने  यह  बात  कही  कि  सरकार

 are  पर  भ्रमित  ध्यान  दे  इसके  लिये भी  arg  बाहर  से  रैदास  का  आयात  करते  हैं

 तो  जुलाहों  को  जीविका  चलाने  के  लिये  अधिक
 किसीਂ  सरकारी  अधिकारी  को  उप-प्रधान

 काम  सिलता  है  ,  क्योंकि  वे  अधिक  माल  तय्यार  का  नामनिर्देशन है  ।  में इस  बात

 मंत्रीगण  केन्द्रीय रैदास  बो करते  हैं  ।  उपभोक्ता  को  लाभ  रहता  है  को  मानता हूं  ।

 क्योंकि  मूल्य गिर  जाते  अतः  नई  व्यवस्था  पर  ध्यान  नहीं  दे  सके  इस  लिये  भी  यह  अ्रावश्यकਂ

 डा०
 मुखर्जी  जब  उद्योग  तथा  रसद  के में  सरकार  को  यह  देखना  होगा  कि  जुलाहों

 भर  उपभोक्ताओं को  हानि  नहीं  पहुंचे  मंत्री  थे  तो  उन्हों  ने  इस  में  बोर्ड  के  कार्यों  में

 बड़ी  रुचि  ली  थी  ।  उनका यह  विचार  था

 माननीय  मंत्री  ने  यह  कहा  था  कि  वत  मान  भारत  का  भविष्य  रेशम  उद्योग  पर  बहुत

 यदि  रेशम  उद्योग  पर  झ्र धिक TS  सरकार  से  सहयोग  नहीं
 करता  है  तथा  करता है  ।

 वह  जिस  कार्य  के  लिये  स्थापित  किया  गया  था  ध्यान  दिया  जाय  तो  wat  भ्राता  थोड़े

 उसे  भी  संतोष  जनक  रूप  से  नहीं  कर  रहा  है  ।  समय  में  दसगुना  देशी  रेशम  तय्यार  कर  सकता

 किन्तु  क्या  मंत्री  महोदय  बोड़  उप-प्रधान  को  किन्तु  उसे  यह  waar  नहीं  दिया  गया
 ।
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 इसका  कारण  यह  नहीं  है  कि  बोर्डे  का  स्वयं  श्री  महावीर  त्यागी  ने  इस  को  लेकर

 इसका  प्रयोग  किया  |  इस  की  उत्पादन प्रधान  निर्वाचित  था  ate  यह  उप-प्रधान  तो

 इसे  बहुत  प्रोत्साहन देते  थे  ।  किन्तु  इसका
 क्षमता किसी  भी  चर्खे  से  पायी  गई

 कारण  यह  था  कि  सरकार  इसको  झ्रावश्यक  टसर  के  लिये  जो  चर्खा  बना  वह  उड़ीसा  कौर

 घन  नहीं  दे  सकी  जिससे  कि  रेशम  बोले  का  काम  बिहार  भेजा  गया  कौर  इस  चखें  से  इसका  भी

 चल  सकता  |  उत्पादन  बहुत  बढ़ा  ।  केन्द्रीय  रेशम  बोड़ें

 के  सचिव  इस  प्रयोग  को  देखने  गोहाटी  गये मेरे  माननीय  मित्र  श्री  गुहा  ने  कहा  कि

 रेशम  उद्योग  को  चार  लाख  रुपये  दिये  गये  थे  ।  किन्तु  वह  भी  धन  न  दे  सके  |  निधिराम

 दास  ने  इन  wat  की  उन्नति  के  लिये  अपना यह  राशि  उद्योग  के  विकास  के  लिये  श्रपर्य्याप्त

 सब  धन  लगा  दिया  |  असाम  सरकार  ने थी  विशेषकर  जब  कि  arora  किये  जागे  वाले

 रेशम  के  कारण  यह  उद्योग  कठिनाई  में  हो  ।  उन्हें  थोड़ीਂ  सी  आधिक  सहायता  दी  |  मेरा

 कहना  यह  है  कि  इन  चरखों  के  बनाये  जाने  तथा
 यदि  इस  उद्योग  को  संरक्षण  नहीं  दिया  जायगा

 तो
 यह  उद्योग  उन्नति  नहीं  कर  कर  सकता  |  इनका  भारत  में  प्रचार  किये  जाने  के  लिये

 माननीय  उद्योग  मंत्री  को  इस  पर  अ्रधिक  ध्यान  इस  व्यक्ति  को  एक  लाख  रुपया  दिये  जाने

 यदि  सरकार  इन  चर्खों  के  बनाने
 देना  चाहिये  ak  केन्द्रीय  रेशम  बोड़े  को

 पिये ं।

 alae  धन  की  सहायता  दी  जानी  चाहिये  ।  के  लिये  एक  कारखाना  खोल  दे  कौर  इन  चर्चों

 का  पुरे  भारत  में  प्रचार  कर  दे  तो  रेशम
 सरकारी  भ्रमणकारी  के  उप-प्रधान  न  होने  के

 कारण  क्या  हानि  हो  रही  है  |  में  यह  पूछतीं  का  उत्पादन  कई  गुना  बढ़  जायगा |  किन्तु

 हूं  कि  सरकारीਂ  अ्रधिकारी  यदि  इसका
 केन्द्रीय  रेशम  बोर्ड  किसी  राज्य  विद्वेष  को

 किसी  विशेष  झ्राविष्कार  के  लिये  ot  धन  का
 प्रधान  होगा  तो  क्या  वह  निर्वाचित  उप-प्रधान

 जो
 संसद्  या  राज्य  विधान  मण्डल  का  सदस्य

 एक-चौथाई कैसे  दे  सकता  है  |  वर्तमान  मंत्री

 के  पूर्वा धि कारी  इन  चर्खों को  देखने  गोहाटी हो  सकता  की  प्रपेक्षा  सरकार  से  रेशम  बोर्ड

 को
 अधिक  अनुदान  दिलवा  सकता  है  waar

 जाना  चाहते  थे  पर  वह  ऐसा  न  कर  सके  ।

 इस  की  कौर  मंत्री  महोदय  का  ध्यान  अ्रधिक
 इस  विषय  में  सरकारी  afer

 दिलवा  सकता  है  ?  यदि  इसका  उत्तर  उप-प्रधान  द्वारा  ध्यान  दिये  जाने  की

 स्वीकारात्मक है  तो  में  कहुंगा  कि  माननीय  मंत्री
 कता  नहीं  अपितु  इसके  प्रधान  स्वयं  मंत्री

 सिद्ध  सदस्य  या  विधान  मण्डल  के  जो
 महोदय  द्वारा  ध्यान  दिये  जाने  की  अधिक

 उनके  सहयोगी  की  भ्र पे क्षा  अ्रघिकारियों  को
 अ्रावश्यकता है  मंत्री  महोदय

 को
 इस  बात

 बहुत  महत्व देते  पर  विचार  करना  चाहिये  कि  देश  के  लिये  रेशम

 में  धनाभाव के  सम्बन्ध  ८  में  कहूंगा  |  श्री  का  प्रतीक  उत्पादन  झ्रावस्यक  है  या  नहीं  प्रौर

 निधिरामदास ने  अरपना  पुरा  जीवन  इस  उद्योग  सरकार को  कपड़ा  उद्योग  की  प्रेक्षा  राम

 में  लगा  दिया  है  भ्र ौर  उन्हों  ने  तीन  कातने  के  उद्योग  पर  अधिक  ध्यान  देना  चाहिये  या  नहीं  ।

 चर्चों  का  आविष्कार किया  जिस  में  एक  रुई  यदि  सरकार  इस  उद्योग  पर  अधिक  ध्यान

 के  कातने  के  लिये  दूसरा  टसर  केਂ  लिये  तथा  देना  आवश्यक  नहीं  समझती  तो  ea  है  कि

 में  ने  केन्द्रीय रेशम  बोर्ड  से एक  है  ।  रेशम  बोर्डे  बिल्कुल न
 यदि  हम  चाहते

 कई  बार  कहा  इन  बातों  के  लिये  धन  दिया  जाय  हैं  कि  देश  में  रेशम  उद्योग  बढ़े  तो  मंत्री  महोदय

 जिससे  कि  य  चर्खे  पुरे  भारत  में  चल  सकें  को  इस  में  अधिक  रुचि  लेनी  चाहिये
 |  कया
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 इस  सदन  का  कोई  सदस्य  उप-प्रधान  के  रूप  में  धन  विधेयक है  जिस  में  मूल  भ्र धि नियम  के  दो

 काय  नहीं  कर  सकता  ?  रेशम बोझ  के  पास  उपबन्धों  को  बदलने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा

 तो  धन  बसे  ही  नहीं  है  फिर  हम  सरकारी  अर्थात्  Revs  का  केन्द्रीय  रेशम  ald

 भ्र धि नियम  जिस  से  सरकार  ने  देश  के  रेशम अधिकारी  को  उप-प्रधान  क्यों  नियुक्त  करें

 जिसका  वेतन  २०००  रुपये  हो  |  इसी  काम  उद्योग  को  wa  नियंत्रण  में  ले  लिया  |  एक

 को  संसद  या  विधान  मण्डल  का  निर्वाचित  उपकर  लगाया  गया  था  तथा  केन्द्रीय  रेशम

 सदस्य  भी  कर  सकता  है  ।  als  रोक  इसकी  स्थायी  समितिਂ

 एक  भ्रौर  बात  यह  है  कि  रेशम  उद्योग  को  सभापति  महोदय  :  मे  माननीय  सदस्यों

 आयात  किये  गये  नकली  रेशम  के  तथा  को  ag  बता  दू  कि  यह  विधेयक  केन्द्रीय  रेशम

 परस्त  नवयुवतियों  की  मनोवृत्ति  के  कारण
 बोड़े  की  रचना  तक  ही  सीमित  है  ।  में  समझता

 हानि  होती  है  ।  ग्रासिम में  जो  रेशम  बनता
 हूं  कि  रेशम  के  ग्रा यात  रेशम  उद्योग  की

 है  वह  बहुत  दिनों  तक  चलता  सामान्य  दशा  आदि  पर  पर्याप्त  चर्चा  हो  चुकी

 नवयुवतियां वस्त्र  बहुत  शीघ्र  बदलती  हैं  माननीय  सदस्य  ale  की  रचना

 और  वे  इस  tara  को  पसन्द  नहीं  करतीं  ।  तक  सीमित  होकर  अपनी  बातें  कहें  |

 बोर्ड  के  समक्ष  इस  बात  पर  विचार  करना  डा०  एम०  एम०  दास
 :  केन्द्रीय  रेशम

 चाहिये  कि  नकली  रेशम  अथवा  श्रमिक  दिन  als  को  बने  हुए  चार  वर्ष  हो  गये  हे  किन्तु  रेशम

 चलने  वाला  रेशम  पसन्द  करना  है  ।  स्त्रियां
 उद्योग  में  न  तो  उन्नति  हुई  कौर  न  वह  दल  हो

 नकली  रेशम  पसन्द  करती  हें  शर  उन्हीं  की
 सका |  इसके  विपरीत  इसकी  दशा  भ्रमणी

 बात  मानी  जाती  है  ।  तो  देशी  रेशम किस

 काम का  होगा  ?
 नहीं  रही  ।  केन्द्रीय  रेशम  जेबों  अपना  कायें

 संतोषजनक  तथा  सुचारु  रूप
 से  नहीं  कर  सका  ।

 महात्मा  गांधी  ने  मूंगा  रेशम  देख  कर  यह  इसके  दो  कारण  बताये  गये  ह्  एक  तो  यह

 कहा  था  यह  सब  से  रेशम है  ।  मूंगा  कि  माननीय  मंत्री  जो  इसके  धान  भी  हैं

 रेशम  का  रंग  सुनहरी  होता  है
 मौर

 ऐसा  ही  ग्रन्थ  व्यस्त  रहने  के  कारण  इसकी  बैठकों  में

 बना  रहता  यह  बदलता  नहीं  ।  नकली
 भाग  नहीं  ले  सके  |  दूसरा  यह  है  कि  इसका

 रेशम  अधिक  दिन  नहीं  चलता  |  में  सदन  उप-प्रधान  धोबी  द्वारा  निर्वाचित  व्यक्ति  है  ।

 तथा  माननीय  मंत्री  से  कपिल  करूंगा  कि  हम  इन्हीं  दो  कारणों  से  रेशम  उद्योग  की  दशा

 सदा  के  लिये  इस  बात  का  निश्चय  करें  कि  अ्रच्छी  नहीं  है  ।  विदेशी  रेशम  विशेषकर

 हम  देशी  रेशम  की  ही  तो  हमें  आयात  जापानी  रेशम  के  तथा  नकली  रेशम

 किये  हुए  रेशम  के  विरुद्ध  इस  रेशम  उद्योग  पर  बहुत  अधिक  सट्टे  का  रेशम  के  दामों  तथा

 को  संरक्षण  देना  पड़ेगा  और  इसका  प्रचार  देश  के  बाजारों  में  रेशम  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ।

 करना  पड़ेगा  |  अन्त में  में  माननीय  मंत्री  से
 तटकर  बोझ  के  अ्रनुसार  देश  में  रेशम  की  वार्षिक

 यह  wits करता  हूं  कि  जो  में  ने  सुझाव  दिये  है  खपत  चालीस  लाख  पौण्ड  है  तथा  वार्षिक

 उसके  भ्रनुसार इस  खण्ड  में  संशोधन  करें  ।  उत्पादन २१  लाख  पौण्ड  है  ।  विदेशों

 हम  als  को  एक  मौका  फिर  दें  कि  वह  सरकारी  से  रेशम को  आयात  करने  की  ग्रा वश्य कता है

 अधिकारी को  उप-प्रधान  चाहता  है  अ्रथवा  इस  मात्रा  को  गिनने  &  लिये  इस  बात  का

 गेर  सरकारी  व्यक्ति  को  रखना  चाहता  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  देश  में  प्रति  दिन

 डा०  एम०  एस०  दास  असली  रेशम  के  स्थान  पर  नकली  रेशम  बढ़

 अनुसूचित  यह  एक  छोटा  रहा है  ।
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 एम०  एम०  दास

 उद्देश्य  तथा  कारणों  के  विवरण  में  यह  उद्योग  के  कारण  हमारे  ग्रामीण  क्षेत्रों  की

 कहा  गया  है  कि  इस  उद्योग  को  मज़बूत  करने  के  झ्राथिक  समस्या  हल  हो  सकती है  ।

 लिये  यह  झ्रावष्यक है  कि  सरकार  के  बों के  सांसद  कार्य  मंत्री  सत्यनारायण

 भ  में  प्रतीक  नियंत्रण रखे  :
 में  प्रस्ताव करता  हूं  कि  :

 रेशम  उद्योग  पुराना  तथा  महत्वपूर्ण

 उद्योग रहा  है  ।  इस  से  देश  के  निर्धन  न  व्य  शक्तियों
 हश्र  वादविवाद  समाप्त  किया

 जाय  1”
 की  आमदनी  होती है  कौर  विदेशी  विनिमय

 भी  बचता है  ।  सभी  रेशम  पेदा  करने  वाले  सभापति  महोदय  :  प्रश्न यह  है  कि  :

 | ह  वादविवाद  समाप्त  किया देशों  में  यह  निधन  व्यक्तियों  का  सहायक

 उद्योग है  ।  कारखाने  में  बना  रेशम  कुटीर  जॉय
 प

 उद्योग  मे  बने  रेशम  के  मुकाबले  में  प्रतियोगिता  प्रस्ताव  स्वी कृत  FAT  |

 नहीं कर  सकता  उद्योग  में  प्रगतिशील

 देश  रेशम  का  afar  उत्पादन  नहीं  कर  सकते  ।
 श्री टी०  टी०  मुझे  खेद

 है  कि  में  ने  इस  प्रस्ताव  पर  सदन  का  समय सभी  जगह  रेशम  निधन  व्यक्तियों  का
 लिया

 उद्योग  है  ।  यह  उद्योग  हमारी  सरकार  की
 ऐसा  प्रतीत  होता है  कि  इससे  सदस्यों

 में  कुछ  जोश  तथा  रुचि  पैदा  हो  गई  है  ।  मेरे
 सहायता  के  बिना  उन्नति  नहीं  कर  सकता  |

 एक  माननीय  मित्र  ने  पूछा
 कि

 में  ने
 बोलें  की

 सभापति  महोदय  :  में  माननीय  सदस्य  राय  ली  या  नहीं  ।  मेरी  शिकायत यह  है  कि

 बोड़  4.0  नहीं  करता  |  इस  की  बैठक  एक
 को  यह  बता  दूਂ  कि  इन  बातों  का  इस  विधेयक

 से  बहुत  कम  सम्बन्ध है  ।  इस  विधेयक  से  ay  पहिले हुई  |  जैसा  मेरे  माननीय  मंत्री  ने

 तो  केवल  प्रो  की  रचना  की  बात  प  दा  होती  है  |  कहा  कि  ate  की  बैठक  श्रीनगर  में  होनी
 थी

 गौर  में  वहां  पहिले  कभी  नहीं  गया  था
 में

 डा०  एम०  एम०  दास  :  में  एक  बात  की  उस  बैठक  में  सम्मिलित  होना  चाहता  था  किन्तु

 झोर  सरकार  कौर  सदन  का  ध्यान  दिलाना  उस  बैठक  की  अ्रपेक्षा  ने  संसदीय  कार्य  को

 चाहता  हुं  ।  देश  tag  उद्योग  का  सब  से  अधिक  प्रावइ्यक समझा  |  ate  art  नहीं

 बड़ा  शत्रु  नकली  रेशम  या  रेयन है  ।  जुलाहे  करता  ।  में  किससे  तथा  इस  विषय  में

 नकली  अर  असली  दोनों  को  मिला  कर  ais  से  कैसे  भ  करूं  ?  बात यह  है  कि

 रेशम  तय्यार  करते  हैं  ।  यह  रेशम  बाज़ार  में  बो
 कार्य  नहीं  करता  हमने  सोचा  कि

 सस्ता  बिकता  है  |  यह  असली  रेशम  के  नाम  हम  स्थायी  समिति  से  तो  कार्य  करवा  सकते  हैं
 ।

 से  बेचा  जाता  और  को  धोखा  वास्तव  में  बात  यह  है  कि  उप-प्रधान  सरकार

 दिया  जाता  हूँ  ।  चूंकि  यह  अच्छा  नहीं  होता  द्वारा  नामनिर्देशित  होता  है  कौर  वह  स्थायी

 मेरा  स्थायी  समिति  की  बठक लोग  रेशम  कम  खरीदते  हे  ।  समिति में  होगा  ।

 सुझाव  यह  है
 कि

 सरकार  ए  से  मिलावट  के  होगी
 गन्नौर

 वह  काय  करेगी
 ।  श्री  रोहिनी

 तय्यार  करने  पर  प्रतिबन्ध लगा  दे  ।  सरकार  कुमार  चौधरी  ने  पूछा  कि  ्  उस  में
 पर

 सदस्य

 रेशम  बोर्ड  तथा  रेशम  उद्योग  पर  अधिक  क्यों  रखें
 ?

 '

 ऐसा  ही  सकता
 है  कि

 ग़र
 नियंत्रण  रखना  चाहती  है  |  हम  सरकार से  सरकारी  व्यक्ति  श्रीराम  में  हों  कौर  स्थायी

 यह  इरादा  करते  हें  कि  वह  रेशम  के  उद्योग  की  समिति  की  बैठक  दिल्ली  aaa  बम्बई  में

 उन्नति  &  लिये
 भरसक  प्रयत्न

 करेगी  ।  इस  हो  सकती  है  |  इस  दशा  में  वह  स्थायी  समिति
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 की  बैठक  में  सम्मिलित  नहीं  हो  सकता  |  qe  किया  जायगा  ate  इन  पर  द  भी  किया

 सब  चीज  एक  बड़ी  विचित्र  दशा  में  है  प्रौढ़  जायेगा ।

 इस
 अधिनियम  का  निरसन  करने  के  हेतु  में  एक  श्री  अरुण  चन्द्र  गुहा  ने  संसद्  के

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  करूंगा  ।  रेशम  बोले  को  इस  नियमों  के  मेरे  मंत्रालय  के  प्रधान  काय

 मरणासत्र  स्थिति  में  काय  नहीं  करने  दिया  जा  करने  वाले  बोर्डों  के  सम्बन्ध  में  कुछ  महत्वपूर्ण
 सकता  |  इस  समय  मेरा  विचार  यह  है  कि  बातें  उठाए  ।  उनकी  श्रालोचना  की

 कपड़ा  ्य  को  उप-प्रधान  बना  दिया  जाय  विकता  को  म  समझता  हुं  ।  वास्तव  में  यह

 शर  स्थायी  समिति  का  कार्यालय  बम्बई  में  मेरी  इच्छा  है  कि  भविष्य  में  इन  बोर्डों  का  कार्य

 भेज  दिया  जाय  कौर  उससे  इस  बोर्ड  को
 संसद्  के  अवधि  क्षण  से  सम्बद्ध  हो  जाय  ।  इस

 क्रियाशील  बनाने  के  लिये  कहा  जाय
 ae  इस  समय  में  कोई  वचन  तो  दे  नहीं  सकता  किन्तु

 उद्योग  को  सहायता  देने  के  लिये  कहा  जाय  |  मेरा  ध्यान  उन  बातों  पर  है  कि  रिपोर्टो  सदन

 यदि  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  नहीं  चाहते  पटल  पर  श्रव्य  रखी  जायें  |  निस्सन्देह  ये

 तो  इस  निर्जीव  उद्योग  का  उत्तरदायित्व  उन  रिपोर्टे  पुस्तकालय  में  भेज  दी  जाती

 पर  होगा  मुझ  पर  नहीं  ।  भविष्य  में  मं  इन  रिपोर्टों  को  सदन  पटल

 बहुत  से  प्रश्न  उठाये  गये  थे  |
 यह  पूछा  भी  रख  दूंगा ।

 गया  था  कि  कोई  उप-कर  लगाया  गया  या  नहीं  ।

 कोई  उप-कर  नहीं  लगाया  गया  ।  निर्धारित
 श्री  एं०  सो ०  मेरे  शिकायत  करने

 पर  मुझे  रिपोर्टों  are  सवेरे  मिलीं  पौर  वे नियमों  के  नियम  १२  के  अ्रन्तगंत  उप-महालेखा

 पाल  नियमित  रूप  से  बोर्ड  के  लेखे  की  परीक्षा  पुस्तकालय मे  कल  भेजी  गई  थीं  ।

 करते हें  कुछ  समय  के  लिये  स्टेपल  फाइबर
 श्री  टी०  टी'०  कृष्णमाचारी  :.  में  मानता

 तथा  कच्चे  रेशम  के  प्रख्यात  के  रायात  को
 हूं  कि  इस  मामले  मे  रिपोर्ट  कल  |  किन्तु

 रोक  रखा  गया  ।  अभी  हमने  नीति  घोषित
 इससे  तो  यहीं  विदित  होता  है  कि  ate  weet

 नहीं की
 ।  जब  तक  कि  हमें  सम्बद्ध  उद्योगों

 प्रकार  से  नहीं  कर  रहा  |  श्री  रोहिणी

 की  आवश्यकताओं का  प्रता  न  लग  जाय  तब
 कुमार  चौधरी  ने  कहा  कि  बोर्ड  भ्रमणी  प्रकार

 तक  मेरा  विचार  आयात  करने  की  अनुमति
 से  कार्य  करता  रहा  |  इसकी  बैठक वर्ष  में  एक

 देने  का  नहीं  है  ।  किन्तु  यदि  उद्योग  बन्द
 कौर  स्थायी  समिति  की  दो  बार  होती  हैं

 रहते  हे--मुझे  बताया  गया  है  कि  रेशम  का
 किन्तु  इस  वर्ष  इस  की  दूसरी  बैठक  नहीं  हुई

 |

 उद्योग  बन्द  है  प्रौढ़  उसने  ३०  करोड़  गज़  यदि  रेशम  उद्योग  को  इस  बोर्ड  से  सहायता
 कपड़ा  प्रति  ay  तय्यार  किया  नागौर  ४०,०००

 व्यक्ति  तक  उसमें  काबे
 मिलनी  है  तो  सदन  समझ  सकता  है  कि  उद्योग

 से  40,000
 का  क्या  हाल  होगा  ।

 करते  तो  इस  दशा  में  में  रायात  की  अनुमति

 श्री  aITo  के०  चौधरी  :  यदि  रिपोर्ट
 देने  के  लिये  बाध्य  हूंगा  किन्तु

 इस
 समय

 इन

 सब  बातों पर  जांच  हो  रही  है  ।  नहीं  प्राप्त हुई  है  तो  इस  के  लिये  बोले  का

 प्रधान  या  इस  के  सदस्य  अथवा  इस  का  सचिव

 बहुत  से  माननीय  सदस्यों  ने  उपयोगी
 a.

 सुझाव दिये  हे  प्रौढ़  में  ने  उन  सब  को  नोट  कर

 उत्तरदायी हें  ?

 लिया है  झ्र  यदि  सरकार इस  बो  पर  किसी  श्री  टी०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  हम  चाहते

 प्रकार  का  नियंत्रण  रखेगी  wie  इसके  काय  हें  कि  इस  केਂ  लिये  कोई  उत्तरदायी हो
 कौर

 में  सुधार  करेगी  तो  इन  सुझावों  पर  विचार
 इस

 का  उत्तरदायित्व  केव ल  सरकारी
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 टी०  टी०

 कारी ही  हो  सकता हू  गर  सरकारी  नही ं।  दि  है
 ।  इस  ने सरकारको  कुछ  सिफारिशों

 अधिकांश  जोडों  में  गर  व्यक्ति  ौर  जापान  से  कुछ  मशीनें  मंगाई  |

 अनुत्तरदायी  मुझे  ग्रा  है  कि  बोर्ड  के  सुझाव  पर  मसूर  तथा  बंगाल

 जब  हम  रोड  की  पुनरंचना करेंगे  तो  सदस्य  से  तीन  रेशम  बनाने  के  कीड़े  पालने  के

 इस  में  प्रतीक  रुचि  लेंगे  ।  किन्तु हम  इस  में  ज्ञाता  अधिकारियों  को  जापान  भेजा  गया  |

 उत्तरदायी  केवल  सरकारी  व्यक्ति  को  ही  दाह तू ृत  के  विभिन्न  प्रकार  के  बीस  हज़ार

 बना  सकते  हें  ।  एक  वर्ष  तक  हम  इस  को  पौदे  मंगाये  गये  ।  इस  के  पास  तीन  टेक्नीकल

 कर  के  देखना  चाहते  हें  ।  यदि  वह  सफल  निरीक्षक  भी  जो  राज्यों  को  टेक्नीकल

 सहायता  देते  हें  ।  मुझे  इस  के  द्वारा  अनुसन्धान gar
 तो  हम  इसे  प्रतीक  समय  तक  कर

 सकते  हैं  ।  ait  यदि  यह  बात  सफल  न  किय  जाने  का  कोई  प्रमाण  नहीं  मिलता

 किन्तु  में  यह  मानता  हुं  कि  यह  मामला  पूर्ण हुई  तो  में  गैर  सरकारी  व्यक्ति  को  नियुक्त

 मं  इस  उद्योग के  लिये  कुछ  लाभकारी  रूप  से  झ्र सन्तोषजनक है  ।

 बात  करना  चाहता  हूं  ।  इस  के
 पच्चास

 प्रस्ताव  प्रस्तुत

 तथा  स्वीकृत  FAT  |

 बहुत  से  weal  का  तो  यही  उत्तर  हैँ
 |

 किन्तु  शर ग्रे तर  आवश्यक  संशोधनों  के  सम्बन्ध
 खण्ड  -धारा  ४  शादी  का  संशोधन )

 श्री  टी  ०  ato  कृष्णमाचारी  :  यदि  श्री
 में  मैंने  पहले  ही  कह  दिया  कि  में  इस  प्रदान

 की  जांच  कर  रहा  हुं  ।  यदि  रेशम
 बोले  गुरु पाद स्वामी  अरपना  यह  संशोधन  प्रस्तुत  करें

 कि  लोक-सभा  के  के  स्थान  पर
 नियम  में  संशोधन  करना  जैसा  कि  मुझे

 काफी  विक्रय  तथा  नियंत्रण  अधिनियम  और  सदस्य हों  तो  में  इसे  स्वीकार  कर  लूंगा  |

 रबड़  उत्पादन  भ्र धि नियम  में  संशोधन  करने  श्री  एम०  एस०  ग्रुपादस्वामी  :  में

 पड़े  तो  हम  सभी  संशोधनों  को  एक  ही  प्रस्ताव करता  हूं  कि  :
 bas  rr,

 1  WO नियम में  रखेंगे  |  उस  समय  में  सदन  को  श्प्ष्ठ  १  पंक्ति ८  में

 बताऊंगा  कि  बोर्ड  केਂ  द्  प्रणाली  में  हम  क्या  personsਂ  शब्दों  के  स्थान  पर

 उन्नति  करना  चाहते  किन्तु  इस  मामले  पर  personsਂ  व्यक्ति

 विचार  हो  रहा हँ  ।  चूंकि  सदस्यों ने  यह  कहा  gee  ग्रादिष्ट किये  जायें

 कि  सरकार  को  इस  उद्योग  पर  अ्रधिक  ध्यान  देना
 श्री  टी  ०  टी ०  कृष्णमाचारी  :  मे  संशोधन

 तो  में  ने  समझा  कि  वर्तमान  संशोधन  को  स्वीकार करता  हुं  ।

 अवश्यक  है  ।  यदि  सदन  ने  इस  को  मान  लिया  सभापति  महोदय  :  sed  यह  हैं  कि  :

 तो  रेशम  उद्योग  को  इस  से  लाभ  होगा  |
 हृष्ट  १  पंक्ति  ८

 श्री ए०  ato  गृह
 :

 में  जान  सकता  हूं
 persons’  व्यक्ति  ]  eat  के  स्थान  पर

 कि  क्या  ate  ने  टेक्नीकल  तथा  श्रांथिक  personsਂ  शब्द

 अदिष्ट  किये  जायें  प
 अनुसन्धान

 शर  रेशम  की  जांच  करने  के

 लिये  कोई  कार्यवाही की  है  ?  ये  बोर्ड के दो के  दो
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  ॥

 सभापति  महोदय  :  set  यह  है  कि  :
 मुख्य  कायें  हैं  ।

 हकीम  २.  संशोधित  रूप  में

 श्री  टों०  gto  कृष्णमाचारी  :  जो  कुछ  विधेयक  का  रंग  बने  पी

 प्रस्ताव  र बोड़  करता  रहा है  उसका  मेरे  पास  संक्षिप्त  gar
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 में  हुए  अभिसमय के  सम्बन्ध  में  सके

 खंड  २  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का

 अंग  बना  लिया  गया  ।

 श्री के०  डी०  स/्लवीय  :  यह  जून  Qe¥G

 में  पुनरीक्षित  at  ग्र भि समय  के  सम्बन्ध  में  है
 ।

 खण्ड  ३  तथा  चार  ४  विधेयक  के  अंग  इस  अभिसमय से  साहित्यिक  तथा  कलात्मक

 बना  लियें गये  का  कार्य  क्षेत्र  विस्तृत  होता  है

 ज्ञान  की  वृद्धि  के  साथ  यह  अनुभव  किया  गयां नाम  तथा  भ्र धि नियम  सूत्र  विधेयक  के
 aq  बना  लिये  गये  ।  fe  तथा  कलात्मक  कृतियों

 श्री  टो०  टी०  कृष्णमाचारी  :  में  प्रस्ताव  दाऊद  के  क्षेत्र को  बढ़ा  दिया  जाये  ।  १६२८ के

 करता हूं  कि
 :  रोम  अभिसमय  को  ब्रुसेल्स  में  पुनरीक्षित  किया

 * "विधेयक  को  संशोधित  रूप  में  गया  ।  हम  भी  उसमें  सम्मिलित  हुए  थे
 और

 पारित किया  जाये  1”  हम  चाहते हें  कि  सदन  इस  पर

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न
 यह  है  कि  :  स्वीकृति  दे  ।  इस  के  बाद  भारत  सरकार

 चन् विधेयक  को  संबोधित  रूप  में  इस  पुनरीक्षित  प्र भि समय  का  अ्रभिसमथंन

 पारित किया  जाय  ।  करेगी  उस  के  बाद  १९१४ के

 शिकार  अ्रधिनियम  म  संशोधन  किया  जायेगा  ।
 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 इस  के  लिये  फिर  हम  सदन  से  कहेंगे  ।

 साहित्यिक  तथा  कलात्मक  कृतियों  श्री  ए०  ato  गहमा  :  हमें

 यह  नहीं  बताया  गया  कि  इस  शअ्रभिसमय को के  रक्षण  के  लिये  बन  में  हुए

 अभिसमय  के  सम्बन्ध  में  संकल्प
 कितने  देशों  में  भ्रभिसमथित  किया  हे  और

 कितनों ने  इस  पर  हस्ताक्षर किये  क्या
 प्राकृतिक  aaa  तथा  वैज्ञानिक

 area  मंत्री  के  सभासाचिव  के
 इस  के  द्वारा  दिये  गये  अधिकार  सब  देशों पर

 लागू  होंगे  ।  कम  से  कम  हमें  कैद अपन  पड़ौसी
 डी  मालवीय )  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि

 गप्प  सदन  साहित्यिक  तथा
 देशों  के  विषय  में  कुछ  बताया जाना  चाहिये

 मंत्री  महोदय  को  पूर्ण  सुचना  देना  चाहिये
 कलात्मक  कृतियों  के  रक्षण  के  लिये  बने

 इस  अ्रभिसमय के  कारण  ज्ञान  के  प्रसार में
 में  हुए  जसा  कि  बनें में

 कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  होना  चाहिये  ।  में  इन
 २६  2G  में  अन्तिम  रूप से

 अधिकारों  को  रक्षा  देने  की  बात  को  समझता

 पुनरीक्षित  तथा  जिस  पर  भारत

 सरकार  श्र  न्य  कई  देशों  के
 हूं  किन्तु  इसे  एक  निहित  स्वत्व  नहीं  बनाना

 चाहिये |  इस  संकल्प  को  स्वीकार  करने  से
 प्रतिनिधियों  द्वारा  हस्ताक्षर  किये

 पुर्व हमें  कौर  अधिक  सूचना  मिलनी  चाहिये  ।
 को  स्वीकार  करता  तथा  इस  की

 यह  सम्मति  है  कि  उक्त  अ्रभिसमय  श्री  क्०  डी०  मालवीय  :  में  माननीय

 भारत  सरकार  द्वारा  अ्रभिसमथिंत  सदस्य की  बात  मानता  हूं  ।  हो  सकता है
 किया  जाय  ।''

 जो  नोट  उन्हें  दिये  गये  हैं  वे  बड़े  न  होंगे  किन्तु
 रस  के  पदचाल  सभापति  महोदय  द्वारा  उन

 म  यह  दिया  हुमा  हं  कि  लेखकों  तथा

 संकल्प  प्रस्तुत  किया  गया  |  कलाकारों के  अधिकारों पर  कोई  ऐसा  प्रतिबन्ध

 सरदार  हुक्म  fag  थली-भाटिया  )  :  नहीं जो  माननीय सदस्य  ने  कहा  इस  भ्र मि समय

 क्या  वह  हमें  बतायेंगे  कि
 यह

 किस  विषय  में  का  उद्देश्य  स्थानीय  नागरिकों  को  संरक्षण

 ह  देने का  है  ।
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 श्री  Yo  ato  कि  कितने  ay  तक  मुझे  प्रसन्नता  है  कि  प्रवर  समिति  की

 स्वामित्व  सम्बन्धी  शभ्रधिकार  चलते  रहेंगे  रिपोर्ट  के  विषय  में  प्रायः  एक  ही  सम्मति  है  ।

 श्र  क्या  उत्तराधिकारियों  को  यह  माननीय  सदस्यों ने  देखा  होगा कि  प्रवर  समिति

 कार  मिलेंगे--इन  दो  बातों  को  स्पष्ट  कर  ने  इस  विधेयक  के  प्रत्येक  उपबन्ध  की  बड़ी

 देना  चाहिये  ।  सावधानी  से  जांच  की  हैँ  श्र  कुछ  परिवर्तन

 श्री  के०  डी०  मालवीय  :  यदि  मेरी  बात
 किये  हूं  जो  सर्वसम्मति  से  स्वीकृत  हो  गये

 गलत  हो  तो  उस  में  सुधार  कर  दिया  जाये  ।  थे  |  विधेयक  का  उद्देश्य  एक  स्पष्ट  झ्र सुविधा

 इन  अधिकारों  की  पचास  वर्षों  तक  रक्षा  की  को  दूर  करने  का  है  |  दो  या  तीन  वर्ष  पूर्वे

 जायेगी  ।  चीनी  उद्योग  से  सम्बन्धित  कुछ  मामलों  की

 जांच  करने  के  लिये  एक  समिति  नियुक्त  को
 श्री to  सी०  गुहा चन  पचास ag  जीवन

 काल  में  अथवा  मृत्यु  के  बाद ?
 गई  थी  ।  उस  समिति केਂ  अध्यक्ष  जो  कि  एक

 उच्च  न्यायालय के  सेवा  निवृत्त  न्यायाधीश
 श्री  के०  डी०  मालवीय :

 में  समझता
 कहा  कि  उन्हें  पर्याप्त  सहयोग  नहीं  मिला

 हूं  कि  मृत्यु  के  बाद  ।  इस  झ्र भि समय  का
 कौर  वह  गवाहों  के  बयान  लेन  या  लोगों  को

 मुख्य  उद्देश्य  उन  कलाकरों  तथा  कृतियों

 जो  PENS  तक उस  में  सम्मिलित  नहीं

 संगत  सूचना  देने  के  लिये  बुलाने  में  झ्समथं

 रहे  ।  इस  विषय  की  जांच  करने  के  बाद
 किये  गये  सम्मिलित  करना है

 |
 यह  वांछनीय  समझा  गया  कि  प्रत्येक  जांच

 श्री  ए०  alo  गुहा  :  इस  अभिसमय  पर  आयोग  से  सम्बन्धित  तथा  विधान  रखने

 कितने  देशों  ने  हस्ताक्षर  किये  ?  की  woe  किसी  ऐसे  विधान  को  बनाना

 श्री  के०  डी०  साबित  :  २९  देशों  ने  अधि क  सुविधाजनक  होगा  जो  कि  सभी  जांच

 अर  बहुत से  देशों  ने  उस  की  कार्यवाही  को  आयोगों  पर  लागू  हो  सकने  और  श्रायोगों  को

 देखा  ।  पड़ोसी  देशों  के  विषय  में  मुझे  निश्चित  गवाहों  फेਂ  बयान  लेने  का  अधिकार  दिया

 पता  नहीं  ।  किन्तु  कुछ  देश  जाय  कौर  कुछ  ऐसे  कार्य  किये  जायें  जिस  से

 डेनमार्क  उन्हें  दीवानी  न्यायालय  के  कुछ  भ्र धि कार

 मो  स्वीटी चले  इसी  उद्देश्य  से  यह  विधेयक

 तथा  यूगोस्लाविया  हैं  |  पित  किया  गया  है  ।

 इस  के  पश्चात्  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हम्ना
 विधेयक  को  प्रवर  समिति  को  सौंपे  जाने

 तथा  स्वीकृत  हुमा  |

 oe  से  पूर्वे विचा  साथ  प्रस्ताव  की चर्चा  के
 समय  यह

 कहा  गया  था  कि  जांच  ही  जांच  कौर  समितियां
 जांच  आयोग  विधेयक

 ही  समितियां  हँ  म्यार  यह  सुविधाजनक  सनौर

 गह कायें  तथा  राज्य  मंत्री  (  डा०
 कार्यसाधक  नहीं  होगा  fe  जांच  के  प्रत्येक

 :  में  प्रस्ताव  करता  हूं  कि
 आयोग  और  समिति  को  वह  अ्रधिकार  दिये

 क  अझ्रायोग को को  नियुक्त  करने  जायें  जो  इस  विधेयक  द्वारा  उन  समितियों

 तथा  उक्त  ara  को  कुछ  अधिकार
 को  दिये  जायें  गे  इस  में  कुछ  भे  द  किया  जाना

 देने  की  व्यवस्था  करने  वाले  विधेयक  चाहिये  ।  प्रवर  समिति  ने  उस  बात  को  मान

 जैसा  कि  ag  प्रवर  समिति  द्वारा  लिया  है  कौर  विधेयक  में  यह  स्पष्ट  ह  कि  यह

 विचार

 किया  जाये  ी | *

 अधिनियम  विधेयक  के  खंड  ३  के  अन्तर्गत

 विद्वेष  रूप  से  नियुक्त  किये  गये  आयोगों  पर
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 ही  लागू  होगा  कौर  सम्बद्ध  केन्द्रीय  सरकार  कुछ  साधारण  मामले  भी  हैं  ।  जांच

 अथवा  राज्य  सरकार  इन  समितियों  को  नियुक्त  ara  को  नियुक्त  करने  का  अ्रधिकार  सूची

 करने  वाली  भ्र घि  सूचना  में  यह  स्पष्ट  कर  देगी  pratt  संघ  सूची  में  कौर  सूची
 ३

 जोकि

 कि  यह  अयोग  इस  विधेयक  के  खंड  ३  के  समवर्ती  सूची  में  सम्मिलित है
 |  सुची  २

 ग्रन्तगंत  नियुक्त  किया  गया है  ग्र ौर इस  विधेयक  में  केन्द्रीय  राज्य  दोनों  सरकारों  को

 के  खंड  ४  में  निर्दिष्ट  अधिकार  समिति  को  किसी  राज्य  के  अ्धिकारान्तगंत  किसी  मामले

 स्वयं  ही  मिल  जायेंगे  ।  के  सम्बन्ध  में  जांच  करने  और  समितियों

 इस  विधेयक  जैसा  कि  यह  आरम्भ  दवारा  जांच  करवाने  का  भझ्रधिकार  दिया

 में  बनाया  गया  वह  अधिकार  सम्मिलित  हुमा  अर्थात  सूची  २  में  और  ऐसे  मामलों

 थे  जिन  के  द्वारा  गवाहों  से  शपथ  पूर्वक  बयान  में  जो  सूची  ३,  समवर्ती  सूची  में  दिया

 लिया  जा  सार्वजनिक  कार्यालयों  से  eat  है  ।  भारत  सरकार  को

 लेख्य  तथा  अभिलेख  मंगाए  जा  सकें  सभी  मामलों  पर  पूरे  भारत  में  जांच  करवाने

 कौर  लोगों
 को  सूचना  देने  के  लिये  बाध्य  किया  का  भअ्रधिकार  जब  कि  राज्य  सरकार

 जा  सके  ।  उस  में  किसी  स्थान  की  तलाशी  सुची  २  ait  समवर्ती  सूची  ३  तक  सीमित है  ।

 तथा  काग़ज़ों  को  ज़ब्त  करने  का  भी  अधिकार  विधेयक  में  यह  भी  कहा  गया है  कि  जिस  मामले

 यह  कहा  गया  था  कि  तलाशी  करवाना  में  केन्द्रीय  सरकार  ने  जांच  करवाई  हो  उस

 तथा  काग़ज़ों  को  जब्त  करने  का  अधिकार  में  राज्य  सरकारें  जांच  नहीं  करवा  सकतीं

 कुछ  श्रनुल्लंघनीय  है  इस  पर  ग्रोवर  विचार  शौर  दो  as  तक  ऐसा  नहीं  करेंगी  |  यह

 किया  जाना  चाहिये  और  प्रत्येक  समिति  को  वह
 ay  उचित  नहीं  समझा  गया  क्योंकि  पहिले

 भ्र धि कार  नहीं  मिलना  प्रवर  समिति  तो  भ्र पने  क्षेत्राधिकार  में  राज्य  सरकार  का

 ही  इस  से  सम्बन्ध है
 ।  यह  बात  हटा

 दी
 गई  है ने  भी  इस  बात  को  माना  है  कौर  इस  बात  का

 उपबन्ध  किया  गया  है  कि  विधेयक  के  खंड  ४  और  यह  स्पष्ट  उल्लिखित  कर  दिया  गया  है

 कि  यदि  कोई  राज्य  किसी  समिति  जांच के  भ्रन्तरगंत  प्रत्येक  समिति  को  गवाहों  को

 बुलाने  उन  की  गवाही  लेने  का  अधिकार  करवाता हैँ
 तो  केन्द्रीय  सरकार  उस  में  समिति

 विधेयक  के  खंड  ५  में  उल्लिखित  अतिरिक्त  नियुक्त  न  कर  के  तब  तक  हस्तक्षेप  न  करेगी

 अर्थात  लोगों  को  सूचना  देने  के  लिये  जब  तक  उस  मामले  का  सम्बन्ध  कई  राज्यों

 बाध्य  करना  कौर  तलाशी  लेने  का  अ्रधिकार
 से

 न
 हम  नहीं  चाहते

 कि  एक  ही  मामले  में
 केवल  तभी  मिलेगा  जब  सम्बद्ध  सरकार  एक  जैसी  दो  समितियां  कायें  करे  |  यदि  राज्य

 तियों  को  नियुक्त  करने  वाली  अधिसूचना  में  सरकार  यह  समझती है
 कि  केन्द्रीय  सरकार

 विशेष  रूप  से  यह  उल्लिखित  न  करे  कि  द्वारा  नियुक्त  समिति  ने  बहुत  अधिक

 बधित  समितियों  के  ये  अघिकार  भी  हें  ।  मुझे
 कार्य  नहीं  किया  तो  उस  समिति  art  अपना

 विश्वास  है  कि  सम्बद्ध  सरकार  इन  अधिकारों  कायें  समाप्त  करने  के  बाद  राज्य  सरकार  द्वारा

 को  उचित  मामलों  में  ही  देगी  ale  विशेषकर  अपनी  समिति  नियुक्त  किये  जाने  पर  कोई
 उन  ग्रा योगों  को  देगी  जिन  के  भ्रध्यक्ष  किसी  ्रापत्ति नहीं हो सकती हूँ नहीं  हो  सकती  है

 ।  यह  बात  खंड  २
 न्यायालय  के  सेवा  निवृत  न्यायाधीश  जैसे

 श्र  ३  में  भी  स्पष्ट  कर  दी  गई  है  ।
 उच्च  स्थिति  के  व्यक्ति  हों  जिन  पर  एसे

 मामलों  में  इन  अधिकारों  को  प्रयोग  करने  के  यह  कहा  गया  था  कि  हम  नहीं  चाहते  कि

 विषय  में  विश्वास  किया  जा  सके  |  विधेयक  ये  जांच  समितियां  afd  समय  तक  काय

 के  खंड  ५  में  यह  दिया  हुआ है  ।  न  करें  ।
 नियुक्त  करने  वाली  अधिसूचना में
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 राज्य  सरकार  उस  तिथि  का  उल्लेख  करेगी  जो  खण्ड  ३  के  श्रन्तगगंत  नियुक्त  किया  गया  है
 |

 जब  ये  समितियां  काय॑  समाप्त  कर  किन्तु  खण्ड  ११  के  झन्तगंत यह  भ्र धि कार  है

 देंगी  ।  यदि  भ्रायोंग  यह  आवेदन  पत्र  दें  कि
 कि  प्रारम्भ  में  जो  समिति  खण्ड  ३  कें  ग्रन्तगंत

 अभी उस  का  ara  समाप्त  नहीं  हुमा  नियुक्त  न  की  गई  किन्तु  बाद  में  वही

 तो  सम्बद्ध  सरकार  को  उचित  मामलों  में  समिति कार्य  कर  रही  हो  तो  इस  के  भी  कारण

 बताये  जाते  हें  कि  खण्ड  ३  के  ania  नियुक्त कालावधि  बढ़ाने  का  अधिकार  है  |

 किये  जाने  वाले  आयोग  के  लिये
 अरब  सूचना  देने  के  लिये  बाध्य  करने  का

 रित  अधिकार  इस  विशेष  समिति  को  देना
 प्रदान  भ्राता  है  ।  इस  बात  पर  शभ्रापत्ति  की  गई  थी

 क्यों  है  ?
 कि  यह  एक  विशेषाधिकार  का  मामला

 हो  सकता  है  गवाह  सुचना  न  दें  |  स्थिति  में  देखता  gfe  बहुत  से  संशोधनों की

 यह  है  कि  विशेषाधिकार तो  हो  सकता  है  सूचना है  ।  ये  छब्बीस  संशोधन  हैं
 ।

 में
 समझता

 था  कि  इन  में  प्रवर  समिति  में  इस  मामले  पर शर  यह  सम्बद्ध  व्यक्ति  पर  निर्भर  करता है

 कि  ag  वाकयुद्ध  होना
 न

 चाहे  विशेषाधिकार  बहुत  चर्चा  की  थी  ate  सभी

 न  मांगे  |  मुझे  प्रदान  पूछने  का  अधिकार  है  कोणों पर  विचार  किया  था  कौर  उन्हे  पूरा

 उचित  मामलों  में  गवाहों  का  यह  विद्वेषाधघि  करने  का  प्रयत्न  किया  था  |  सदन  को  यह  TAT

 कार  है  कि  वह  प्रश्न  का  उत्तर  दे  झ्रथवा  लगेगा  कि  समिति  बड़ी  aaa  समिति  थी

 विशेषाधिकार मांगे  ौर  यह  खण्ड  ४  में  शर  यह  रिपोर्ट  ad  सम्मति  से  भेजी  गई  हैं
 ।

 स्पष्ट  कर  दिया  गया  है  ।  में  नहीं  जानता कि  में  समझता था  कि  इस  विधेयक  पर

 इस  बात  में  क्या  इतना  भय  प्रदर्शित  किया  गया  रिक  चचा  न  हो  कर  इसे  पारित  कर  दिया

 कि  इंस्पेक्टर  तथा  सब-इंस्पेक्टर  जैसे  छोटे  जायेगा ।  संशोधनों  पर  मुझे  कोई  झ्रापत्ति

 अधिकारियों  द्वारा  तलाशी  ली  जायेंगी ॥  नहीं  ।  सभी  सदस्यों  को  भ्र पने  दृष्टिकोण

 में  हम किन्तु  खंड
 ५  के  उप-खंड  (३)  रखने  का  अधिकार  है  ।  किन्तु  मेरा  सुझाव  है

 ने  यह  रखा  है  कि  समिति  के  mea  के  अ्रन्तर्गत  कि  यह  विधेयक जैसा  है  इसे  कार्यकारी  समझा

 केवल  राजपत्रित  अ्रधिकारी  तलाशी  ले  सकता  जाना  चाहिये  ।  कौर  विरोधी दल  के
 सदस्यों

 eat  दण्ड  प्रक्रिया  संहिता की  धारा  १०२  के  विचार  से  भी  यह  समझा  जाना  चाहिये  कि

 शौर  १०३  के  उपबन्धों  अन्तर्गत  इस  में  पहिले  से  पर्याप्त  सुधार  हुआ  है
 श्र

 वह  तलाशी  लेगा  इन  दोनों  धाराओं  में  यह  लिये  हस  पर  अधिक  समय  न  लगा  कर

 उल्लिखित  है  कि  तलाशी  लेने  वाला  अ्रधिकारी  इसे  पारित  कर  दिया  जाये  |

 दो  गवाहों के  सामने  तलाशी  लेगा  भ्र  तुरन्त  इसके  cea  सभापति  महोदय  द्वारा

 सुची  तैयार  करेगा  ।  इन  धाराओं के  अ्न्तगंत
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  हुआ

 |

 उसे यह  भी  अ्रधिकार  होगा  कि  किसी  स्थान

 का  ताला  भी  तोड़  सकता  है  कौर  जिस  स्थान  एम०  एस०  गुरु पाद स्वामी
 :  में

 पर  स्त्रियां  हों  वहां  वह  इस  बात  का  ध्यान  रखेगा  इस  समय  कत्ल  राज्य  सुची  में  उल्लिखित

 कि  उन  के  साथ  दुर्व्यवहार न  हो  |  खण्ड  ११  विषयों  के  सम्बन्ध  में  नियुक्त  किये  जाने  वा  ले

 महत्वपूर्ण  यह  विधेयक  सभी  जांच  समितियों  योगों  तक  att  श्राप  को  सीमित  रखूंगा  |

 और  जांच  argent  पर  लागू  नहीं  होगा  ।  यह  तो  सर्व  विदित  है  कि  केद्र  में  धिकाधि  क

 यह  उसी  आयोग  पर
 लागू  किया  जा

 सकता  है  afer  केन्द्रित की  गई  है  ।  बहुत से  ऐसे  विषय
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 og  fart  को  राज्य  सूची  से  निकाल  कर  केन्द्रीय  करती  है  तथा  ऐसा  करना  हित  में  है

 तो  उसे  गुप्त रूप  से
 किया  जा  तकता है  । में  रख  दिया  गया  है  ।  इस  प्रकार  राज्य

 जिला  बोर्डों  नगरपालिका ग्र ों  की  मेरा  निवेदन  है  कि  सूची  २  को  जहां  कहीं

 स्थिति में  कर  दिया  गया  है  ।  मेरा  निवेदन  है  भी  वह  इस  विधेयक में  उल्लिखित  हो  निकाल

 fe  इस  विधेयक  द्वारा  राज्यों  को  दिये  गयें  दिया  जाये  1

 से  कम  स्वायत्त शासन पर  भी  आघात  किया  श्री  ए०  ato  गुहा  ॥

 गजा  रहा  है  ।  इस  सम्बन्ध  में  किसी  भी  राज्य
 प्रवर  समिति  से  वापस  ७  विधेयक में  कुछ

 सरकार  से  जटि  नहीं  किया  गया  है  ।
 सुधार  तो  अवश्य  हुए  लेकिन  फिर  भी

 मेरे  विचार  में  राज्य  सूची  को  खण्ड
 उस  में  कुछ  कमियां  रह  गई  हें  ।  में  समझता  हूं

 वे  अन्तर्गत रख  लेने  से  केन्द्र तथा  राज्यों  में
 कि  सूची  ३  ऐसे  विषयों  में  सम्मिलित नहीं  की

 मुटाव  अधिक  बढ़  क्योंकि
 जानी  चाहिये  थी  जिस  की  जांच  राज्य  सरकार

 हो  सकता  है  कि  बहुत  से  विषय  ऐसे  हों  जिन  के

 सम्बन्ध  राज्य  सरकारें जांच  न  करवाना
 केंद्रीय  सरकार  की  पूर्व  भ्र नुम ति  लिये  बिना

 करेगी  ।  हमें  यह  मानना  होगा  कि  एक
 चाहती  किन्तु  केन्द्रीय  सरकार  करवाना  तथ्यात्मक  में  सरकार  को  लोक  महत्व
 चाहती  हो  ।

 के  किसी  विषय  की  जांच  करने  का  प्राधिकार

 इस  विधेयक  के  wea  जांच  आयोग  होना  चाहिये  |  परन्तु  प्रायः  यह  देखा  गया  हूँ

 नियुक्त  करने  का  अधिकार  कार्यकारी  कि  सरकार  ने  जांच  तो  करवाई  है  किन्तु  जांच

 समितियों या  भ्रायोगों  द्वारा  की  गई कार  को  दिया  गया  हैं  ।  यह  तो  ठीक  किन्तु

 ae  art  किन  विषयों  के  सम्बन्ध में  जांच  feat पर  पालन  नहीं  किया है  ।  मितव्ययता

 करेगा  इस  का  निर्धारण झ्र धि कार  समिति  ने  बहुत  सी  बातों  की  जांच की  कौर

 कारी  प्राधिकार को  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  सिफारिशें  भी  कीं  |  किन्तु  सरकार  ने  उस  सम्बन्ध

 जब  तक  लोक  सभा  या  राज्य  परिषद्  थें  कोई  काय॑  नहीं  किया  ।  मंत्री  महोदय  के

 विशेष  मामले  में  जांच  करने  के  लिये  संकल्प  वक्तव्य  में  सरकार  की  इस  नीति  कें सम्बन्ध  में

 उल्लेख  होना  चाहिये  था  कि  वह  इस

 चाहिये  ।  सरकार  का  गतंव्य  कंवल  जांच  प्रयोग  की  सिफारिशों कें  सम्बन्ध  में

 आयोग  नियुक्त  करने  तक  सीमित  होना  कया  करेगी  ।

 चाहिये  |  किन  विषयों में  जांच  होनी  चाहिये  में  नहीं  चाहता कि  आ्रायोग  के  किसी

 ag  अधिकार  सरकार  को  न  दिया  जाना  अघिकार को  किसी  मामले  में  आयोग  के  पूर्ण

 चाहिये  ।
 अघिकार नहीं  मिलने  चाहियें  ।  प्रवर  समिति

 विधेयक  में  यह  भी  नहीं  दिया  हैं  कि  जांच  ने  यह  रखा है
 fe

 अधिकारी  राजपत्रित

 आयोग  नियुक्त  किये  जाने  के  वह  किस
 झेधिकारी

 से  निम्न  श्रेणी  का
 न

 होना  चाहिये
 ॥

 में  समझता  हूं  कि  उस  प्रयोग  के  किसी  अधिकारी कार्य  पर्था  खुले  रूप से

 या
 गुप्त  रूप  से  ।  मेरा  निवेदन  है  कि  इस  प्रकार  को  आयोग  के  प्रत्यायोजित  अधिकार  नहीं

 जांच  के  समय  प्रत्येक  व्यक्ति को  जाने  की  मिलने  चाहियें  ।  में  नहीं समझता कि  सरकार

 अनुमति  होनी  चाहिये
 ;

 यह  कार्यवाही  गुप्त
 हमें यह  आश्वासन  दे  सकती  &  कि  उस  के  तभी

 रूप
 से

 न  हो  कर  खुले  रूप  से  होनी  चाहियें ।  अधिकारियों  में  भ्रष्टाचार  की  भावना  नहीं

 किन्तु  यदि  राज्य  सरकार  खुले  रूप  से  किन्हीं  है  ।  आयोग किसी  सदस्य  की  कुछ  दिनों

 के  करवाने  के  विषय  में  श्रापत्ति  अनुपस्थिति तथा  उस  रिक्त
 स्थान

 के
 विषय

 528  PSD



 ३७६५  जांचे  आयोग  २९  जुलाई  १९५२  विधेयक  RE

 ए०  ato

 में  भी  उपबन्ध है  ।  यह  बात  एक  या  ७  आयोग  का  अधिकारी  हो  ।  ऐसा  करने  से

 सदस्यों  के  विषय  में  प्रयुक्त  हुई  सरकार  को  में  श्र  सुधार  हो  जायेगा  ।  में  समझता

 यह  बात  स्पष्ट  कर  देनी  चाहिये  ।  यदि  आयोग  कि  इस  विधेयक  के  अन्तर्गत  विस्तृत  प्रक्रिया :

 का  reget  ग्रनुपस्थित हो  तो  भी  क्या  झ्रायोग  निर्धारित करना  श्रावक  नहीं  ।

 को  काय  करने  अधिकार होगा  ?  में
 सरकार

 समझता ¢  कि  इस  बात  का  भी  उपबन्ध  हो

 श्री  वल् लात रास

 नियमित  जांच  करवान  के  विषय  में  उत्सुक
 कि  यदि  अध्यक्ष  बहुत  दिनों  तक  के  लिये

 है  किन्तु  ऐसा  विधिवत्  तथा  न्यायसंगत  रोक
 भ्रनुपरिधत  हो  तो  सरकार  को  दूसरा  अध्यक्ष

 नाम  निर्देशित  कर  सरके  |  मुझे  आशा  है  कि  विधि
 के

 अनुसार  होना  चाहिये
 |

 जब  यह

 यक  कार्यान्वित  तो  कठिनाइयां  पैदा

 गृह  कायें  मंत्री  मेरे  सुझाव  पर  विचार  करेंगे  ।

 होंगी  |  इस  विधान  के  मामले  में  हमें

 श्री  बंसल  )
 :

 में  समझता  दायित्व  पूर्णरूप  से  कार्य  करना  चाहिये  ।'

 कि  जो  विधेयक  प्रवर  समिति  को  सौंपा  न्यायालय  में  भ्रनुभव  की  जाने  वाली

 गया  था  उस  से  इस  विधेयक  में  बहुत  सुधार  नाइयों  तथा  पुकारे  बाज़ों  को  खर्चा  तथा

 है  ।  मेरा  यह  विचार  था  कि  विरोधी  दल  लय  के  समय  का  अपव्यय  के  मामले  भी  इन

 कोई  व्यापक  विधेयक  नहीं  चाहता  अपितु  वह  जांच  आयोगों  के  मामलों  में  होना  चाहिये  |

 इंगलैण्ड  के  विधेयक  के  समान  विधेयक  खण्ड  ५(२)  में “अ्रायोग  को  एंसी  बातो  पर

 चाहता  हैं  ।  मुझे  आइये  |  जब  सुचना  देने  के  किसी  व्यक्ति  को  बुलाने  का

 विरोधी  दल  के  एक  सदस्य  ने  कहा  कि  कार  होगा  ।”  यह  अनिश्चित  सी  बात  है  ।

 विधेयक  में  यह  प्रक्रिया  नहीं  दी  हुई  है  किन  बातों  के  विषय  में  ?  क्या  झ्रायोग  किसी

 fai  maa  किस  प्रकार  कार्य  करेगा  व्यक्ति  को  ऐसी  बातों  के  विषय  में  सुचना  देने

 सनौर  इस  से  राज्यों  का  स्वायत्त  अ्रधिकार  के  लिये  कह  सकता  हैं  ?  मान  लीजिये कि

 छिन  जाता  हैं  ।  में  सदन  का  ध्यान  इस  बात  की  कोई  व्यक्ति  सुचना  देने  से  मना  करता  हूँ

 जोर  दिलाना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक  इस  में  किस  दण्ड  का  प्रावधान  है
 ?

 क्या  किसी

 का  अप्रिय  कोई  नया  नही ंहै  ।  आयोग  को  को  सुचना  देनें  के  लिये  बाध्य  किया  जा  सकता

 दिये  जाने  वाले  अधिकार  तो  पहिले  से  ही  जब
 तक  ऐसा  किसी  कानून में

 न  हो

 हें  कौर  वे  तटकर  झ्रायोग  अधिनियम  :  के  एसा  नहीं  किया  जा  सकता  |

 झन्तगंत  तटकर  अयोग  को  दे  गये

 हें  कौर  उप-खण्ड  (३)  की  बुराइयां  भी  में  खण्ड  ४  को  लेता हूं
 |  ऐसा  माना

 दूर  कर  दी  गई  हें  और  अच्छे  उपबन्ध रख  जा  सकता  है  जिन  मामलों  की  शपथ  पर

 दिये  गये  हूं  कि  अधिकारी  तलाशी  लेते  और  जांच  होती हैं  तो  आयोग  की  समिति  में  जो

 किताबों  को  ज़ब्त  करते  समय  धारा  LOR  मामला  महत्वपूर्ण  हो  उसके  विषय  में

 १०३  के  उपबन्धों  की  सीमा  के  इन्दर
 भी  व्यतीत से  सुचना  देने  के  लिये  कहा  जा  सकता

 कायें  करेगा  ।  में  चाहता  हं  कि  मंत्री  महोदय  हू  ।  क्या  वह  जांच  भारतीय  दण्ड  विधान  के

 इस
 पर  प्रौढ़

 ओकादा  डालें  ।  में  चाहता  अन्तर्गत  की  जाने  वाली  जांचों  से  भी  बड़ी  हैं  ।-

 में
 aa  4,

 हूं  कि  इस  उप-खंड  आयोग  ATA  में  नहीं  समझता  कि  जांच  आयोग  ऐसी

 का  कोई  अधिकारीਂ  ये  शब्द  होने  चाहियें  ।  स्थिति  को  पहुंच  सकता है  |  जब

 मेरा  सुझाव है  कि  तलाशी  लेने  वाला  अधिकारी  व्यतीत  से  शपथ  ले  कर  गवाही  ली  जाये
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 यह  ora  के  लिये  अ्रावस्यक  नहीं  कि
 को  इस  की  जांच  करनी  या  अपराध

 ag  किसी  व्यक्ति  से  सूचना  देने  के  कहे  घोषित  करे  या  न  करे  |  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार

 पैर
 उस  व्यक्ति  को  सुचना  देने  के  लिये  बाध्य  ऐसे  छोटे  छोटे  मामलों की  जांच  करेगी  ?

 नहीं  किया  जा  सकता  ।  किन्तु  खण्ड  ५  (२)  केन्द्रीय  सरकार  की  उच्च  स्थिति  को  ध्यान  में

 के  भ्रन्तगंत  यह  विवेक  इच्छा  के  भ्रनुसार  रखते  हुए  उसे  राज्य  की  सुरक्षा  शादी  मामलों

 होता हैं  शौर यह  उचित  रूप  से  नहीं  किया  की  नीति तक  सीमित  रहना  और

 छोटे  छोटे  मामलों  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना
 जायगा  |  जब  खण्ड

 ४
 के  न्रन्तगत

 एक  उपबन्ध है  तो  में  नहीं  समझता कि  खंड  ated  ।  हम  aaa  नियमों  तथा  विनियमों  में

 ५(२)  अ्रावश्यक  हैं  at  यदि  यह  आवश्यक  किसी  अन्य  देश की  नकल  करें  यह  खतरनाक

 भी  तो  इस  में  बहुत  सी  महत्वपूर्ण  बातें  नहीं
 का  ्य

 बात  इस  विधेयक में  इंग्लैंड  के

 जब  ये  बातें  मूल  विधि  में  नहीं हैं
 नियम  की  झलक स्पष्ट है  ।  इस  कारण  इस

 तो  उस के  लिये  उस  के  स्थान  पर  नियमों से  में  ऐसे कई  उपबन्ध हें  जो  हमारे  देश  के

 काम  नहीं  हो  सकता  |  लिये  उपयुक्त नहीं

 दूसरा  पहलू  खंड  ६  हूं  ।  कोई  व्यक्ति

 एक  बात  को  स्वीकार  कर  सकता  है  कौर  जान

 अ्रत्त  में  में  सब  से  अधिक  जोर
 साक्ष्य

 पर  देना  चाहता हुं  ।  उसे  कैसे  प्राप्त किया

 बूझ  कर  मना
 भी

 कर  सकता  है  ।  ये  दोनों  बड़ी  गवाह  द्वारा  दिया  गया  बयान  ea  लोग  किस

 प्रकार  देखेंगे  उसे  गवाह  के  ही  विरुद्ध  प्रयोग

 देने के  कारण  चलाने में  सहायक  किया  जा  सकेगा  अथवा  नहीं  ।  मेरा  निवेदन

 तो  वहीं  गवाही  उस  विशेष  गवाह  द्वारा  है  कि  यह  कुछ  ऐसी  बातें  हैं  जिस  पर  माननीय

 किसी  बात  को स्वीकार या  अस्वीकार  किये
 मंत्री  को  ध्यान  देना  चाहिये  ।  मान  लीजिये

 जाने में  सहायक  क्यों  नहीं  हो  सकती  ?
 आयोग  को  कोई  सूचना  मिल  भी  जाती

 इन  को  किसी  भी  प्रकार  से  प्रयोग  किये  जाने
 है  तो  वह  उस  का  ब्या  करेगा  ?  वह  उस  का

 के  विषय  में  मुझे  किसी  भी  कानून  में  कोई  किस  प्रकार  से  उपयोग  करेगा  |  गर्त  मेरा

 रुकावट  नहीं  मिलती  ।  किन्तु  इस  में  यदि  निवेदन  कि  इस  विधेयक में  जो  व्यवस्था  की

 कोई  पक्ष  किसी  बात  को  बताता  है  तो  वह  गई  है  वह  देश  के  विधान  तथा  उस

 उसे  स्वीकार  या  अ्रस्वीकार  कर  लेने  से  ह  की  प्रक्रिया  को  नियमित  करने  वाले  weer

 ड्राप  को  भ  कर  लेता  है  ।  उस  में  यह  विधानों  के  विरुद्ध  है  ।  इसलिये  में  अनुभव

 रखा  जाय  कि  उस  का  अ्रधिकार  सुरक्षित  रहेगा  |
 करता  हूं  कि  खंड  ५(२)  तथा  खंड  ६  any

 इस  से  गवाह  जांच  के
 समय

 कुछ  भी  कह  सकता  अ्रावइयकता  नहीं  हैं  ।  वे  इस  विधेयक  की

 हैं  ा
 उसे  इस  बात  का  भय  नहीं  होगा  कि  कार्यान्वित में  बाधक  हैं  |

 उस
 के  वे  बयान  बाद  में  उस  के  काम

 लि  र
 वें  ।

 श्री  बैंक  मूल  विधेयक

 के  खंड  ¥(2)  में  यह  व्यवस्था थी  कि  कोई

 खंड  २  के  सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्यों  ने  भी  व्यक्ति  जिसे  आयोग  ने  ऐसा  अ्रघिकार् »

 बहुत सी  बातें कहो  हे  किन्तु  सूची २  में  राज्य  दे  दिया हो  किसी  भी  स्थान पर  जा  कर

 विषयों  में  हस्तक्षेप,़रने  की
 बात  का

 विरोध  उस  की  तलाशी  इत्यादि  ले  सकता  था  किन्तु

 करता हूं  |  राज्यों  के  छोटे  छोटे  मामलों  में  प्रवर  समिति  ने  अब  यह  अधिकार  केवल

 भाग  लिया  जाता  है  ।  यदि  कोई  किसी  तीनों  गज़टेड  अधिकारी  को  दिया हैं

 स्थान  को  जाये  तो  क्या  केन्द्रीय  अब  कोई  भी  व्यक्ति  जो  गनज्नटेड  अ्रधिकारी
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 नही ंहै  इस  प्रकार  तलाशी  नहीं ले  सकता  रूपता  लानी है  तो  इन  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय

 हूँ  ।  सरकार  को  अधिकार  मिलने  ही  चाहिये ं।

 यह  कहना  कोई  wea  नहीं  रखता  कि
 खण्ड  ८  में  यह  व्यवस्था कर  दी  गई  है

 इस  से  राज्यों  की  स्वायत्तता में  हस्तक्षेप  होगा  ।
 fe

 झ्रायोग  प्रत्येक  मामले
 की

 जांच  उस  के

 गुणों के  अनुसार  गुप्त  रूप  से  या  खुले
 एक  सदस्य  ने  यह  भी  कहा  था  कि  यदि

 राज्य  सरकार  श्राप  के  साथ  सहयोग  न
 कर  सकती  या  wife  रूप  से  गुप्त  तथा

 तब
 ?

 मेरा  केवल  इतना  कहना  है  कि  वे
 श्रांदिक  रूप  से  खुल ेमें  कर  सकतीਂ हैं  ।  यदि

 ऐसा  नहीं  करेंगे  प्र  यदि  करते  हैं  तो  संविधान

 हम  यह  पहिले  ही  से  उल्लेख  कर  दें  कि  वह
 में  इस  का  उपाय  भी  दिया  हुआ  है

 |
 वहां

 का

 गुप्त  रूप  से  जांच
 न

 कर  सकेंगी  या  खुले  रूप

 से
 जांच

 न
 कर  सकेंगी  तो  हो  सकता  है  इस

 शासन  भार  केन्द्र  अपने  हाथ  में  ले  सकता

 हैं  |

 के
 कारण

 बहुत  ही  बातें  सामने  भराने  से  रह

 जाये ं॥  att  राघवाचारी  में  केवल

 मेरे  मित्र  श्री  वल्लाथरास ने  कहा  कि
 उस  विषय  पर  विचार  प्रगट  करना

 चाहता हूं  जिस  पर  मेरा  प्रवर  समिति  से
 खण्ड  ५(२)  के  जज ग्रन्तगत  भ्रायोग को  उपबन्ध

 मतभेद  था  तथा  जिस  के  सम्बन्ध  में  में  ने  अपनी को  कार्यान्क्ति करने  का  अधिकार  नहीं  है

 किन्तु  इस  सम्बन्ध  में  में  उन  का  ध्यान  खंड
 श्रीमती  टिप्पणी  भी  दी  at  ।  क्या  प्रत्येक  आयोग

 को  इस  प्रकार  का  अधिकार  देने  की  प्रा वस् यकता
 %(¥%)  की  ae  श्राकषित  करना  चाहता

 हूं
 ।

 यदि  आयोग  किसी  व्यक्ति  से  कोई  सुचना
 है  प्रधान  किसी  भी  घर  में  घुस  कर  वहां की

 frat  भी  वस्तु  को  भ्र पने  कब्जे  में  कर  लेना  ।
 ज्ञात  करना  चाहता  श्रौर वह व्यक्ति वह  व्यक्ति

 महीं  बतलाता  तो  उसे  दंड  संहिता की  धारा  यदि  ऐसा  ड्रा  तो  हो  सकता  है  उस  का  दुरुपयोग

 १७९६  अथवा  250.0  क अ्रन्तगंत  दंड,दिया  जा  हो  ।  यह  भ्र धि कार  केवल  विशेष  आयोगों  at

 दिया  जाना  चाहिये  जो  कर  अपवंचन  इत्यादि
 सकता  है  जो  कि  उस  पर  दंड  प्रक्रिया  संहिता

 की  धाराओं  ४८०  तथा  ४८२  द्वारा  ध्  मामलों
 की

 जांच  कर  रहे  हों
 ।

 परन्तु  मेरे

 की  जा  सकती  हें  क्योंकि  ये  धारायें  खंड  ५  (*)
 कहने  का  यह  we  न  लगाया  जाये  कि

 इस  का  दुरुपयोग  करेंगे  ही  ।  फिर  क्या के  प्रतिशत  कानून  का  भाग  बना  ली  गई

 हूँ  ।  वास्तव  में  यह  अनावश्यक नहीं  है

 दूसरी
 बात  जो

 उठाई  गई  है  वह  यह  डा०  काटजू  में  केवल  एक  या  दो

 है  fe  क्या  केन्द्रीय सरकार  उन  मामलों  का
 निर्देश

 करना  चाहता  हूं
 ।  मुझे यह  सुन  कर

 क्षे  सम्बन्ध  में  जांच  करवा  सकती  झा इच ये gar  था  कि  न  तो  केन्द्रीय  सरकार

 हैं  जो  सुची  २  में  रोते  हैं  wa  जो  राज्य  विषय  को  att  नहीं  राज्य  सरकार को  आयोग

 मेरे  विचार  में  केन्द्रीय  सरकार  को  नियुक्त करने  का  शभ्रधिकार  दिया  जाय  जब

 ae  अधिकार  ware  प्राप्त  होना  चाहिये  ॥  तक  कि  सूची  या  राज्य  विधान  मंडल

 wate  भूमि  सम्बन्धी  मद्य-निषेध  करने  के  लियें  संकल्प  पारित न  कर  दें  ।

 इत्यादि  एसे  विष॑य  हैं  जो  राज्यों  की  सूची  में  मेरा  निवेदन हैं  कि  प्रत्येंक  प्रशासन की  यह

 जाते  हें  किन्तु  यदि  भारत  जैसे  विशाल  देश  जिम्मेदारी समझी  जाती  है  कि  वह  इस  बात

 में  हमें इन  विषों के  सम्बन्ध  में
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 में  समुचित  जांच  हो  ।  यह  एक  दुखपूर्ण बात  स्वायत्तता  में  हस्तक्षेप  करना  है  ।  में  ने

 पत्रों  में  इस  प्रकार  के  ५  समाचार  पढ़े

 अ्रथवा  राज्य  विधान  मण्डल  पर  निर्भर  करना  हैं  कि  इस  विषय  पर  जांच  नहीं  कराई  गई

 पड़े  ।  हो  सकता  है  ६  या  ८  महीने  विधान  मण्डल  उस  विषय पर  जांच  नहीं  कराई  गई

 का सत्र  ही  न  हो  तथा  ऐसी  विकट  परिस्थिति  इत्यादि  परन्तु  जब  भ्रत्यावश्यक  सार्वजनिक

 उत्पन्न हो  जाये  तो प्रशासन को  हस्तक्षेप  करना  महत्व  बातों  के  सम्बन्ध  में  जांच

 ही  चाहिये  ।  यदि  प्रशासन  जांच  नहीं  करवाता  कराने  के  fat  वैधानिक  उपबन्ध  किया

 हूँ  तो  सम्भव  है  कि  शिकायतें  की  जायें  |  जाता है  तो  श्राप यह  कहते  हू  fe  राज्य

 वास्तव  में  यह  प्रयास  का  ही  एक  कत्तव्य  स्वायत्तता  में  हस्तक्षेप किया  जा  रहा  है  या

 है  ।  क्या  लोक-सभा  या  राज्य  विधान  मण्डल  अन्य  कठिनाइयां उत्पन्न  हो  जाती  हैं  ।  मेरे

 द्वारा  इस  प्रकार  का  संकल्प  पारित  किया  विचार  कदाचित्  यह  दोनों  बातें

 जाना
 कि  ष्  wae  विषय  के  सम्बन्ध  हैं  ।

 में  जांच  कराई  जाये  प्रशासन  पर  यह  दोष
 ~

 लगाना  न  होगा  कि  वह  प्रात  न्याय  का  पालन
 सम्बन्ध  है  वे  संशोधनों  पर  बहस  के  दौरान  में

 ठीक  प्रकार  से  नहीं  कर  रहा  हैं  तथा  संसद्  सदन के  समक्ष  जायेंगे  तथा उस  समय

 के  कहने  पर  वैसा  करता  |  |  यह  एक  दस  री  बात
 उन  पर  विचार  करने  का  शिविर  प्राप्त

 है  ।
 मेरे  विचार  में  इस  पहलू  पर  उचित

 होगा

 रूप  से  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।

 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि  1

 जहा  तक  स्वायत्तता  में  हस्तक्षेप  करने

 का  सम्बन्ध  है  मेरा  निवेदन  हैं  कि  जांच  आयोग  झ्रायोगों को  नियुक्त  करने  तथा

 केवल  एक  मंत्रणा  परिषद्  है  ।  उस  के  उक्त  शझ्रायोगों को  कुछ  अधिकार देने  की

 पास  कोई  भ्र धि कार नहीं  श्र हो  भी  व्यवस्था करने  वाले  विधेयक  जैसा  कि

 नहीं  सकते--कार्यकारी  भ्रमणा  वैधानिक  |  वह  प्रवर  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  किया

 आयोग का  कत्तव्य  है  तथ्यों का  पता  लगाना  विचार  किया  जायें  ही

 तथा  ह  सिफारिशें रखना  यदि  कोई  विषय
 |  |

 केवल  राज्य  सूची  में  ही  भ्राता  हैं  तो  सम्बद्ध

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ

 उस  सम्बन्ध  में  उचित  कार्यवाही कर  खण्ड  २--(परिभाषाएं )

 सकता  है
 ।

 परन्तु  हो  सकता  है  कुछ  विषय

 Ua  हों  जिन  के  सम्बन्ध  में  जांच  करना  स्वयं  श्री  झूलन  सिन्हा  में

 राज्य  के  हित  में  हो  तथा  में  अपने  उन  मित्रों  ने  mod  संशोधन  में  यह  निवेदन  किया  है

 से  पूर्ण  रूप  से  सहमत  हं  जिन्हों  ने  यह  कहा  था  fe  List  IIਂ  सूची  2)

 कि  कोई  भी  केन्द्रीय  सरकार  ऐसा  तब  तक  नहीं  दादों  को  निकाल  दिया  जाये  ।  में  इन  शब्दों

 कर  सकती  हैं  जब  तक  उसे  सम्बद्ध  राज्य  सरकार  को  इसलिये  सम्मिलित  नहीं  करना  चाहता

 क्योंकि ऐसा  करने  से  केन्द्र  राज्यों  की  स्वायत्तता
 का  पूर्ण  सहयोग  प्राप्त  न  हो  ।  हमें  कम  से  कम  ~

 यह  तो  समझना ही  चाहिये  कि  समस्त  सरकारों  म  अनावश्यक  हस्तक्षेप  करेगा  |

 यह  भी  बात  है  कि  यदि  श्राप  एक  से में  कुछ  न
 कुछ  बुद्धि  तो  होती  ही  है  तथा  यह

 कहना  कि
 क्योंकि  द्रमुक  द्रमुक  विषय  सूची

 २  अधिक  राज्य  के  सम्बन्ध में  कोई  कार्य  करना

 चाहते हैं  तो  agama  खण्ड  ३(१) में
 है  इसलिये  उस  के  सम्बन्ध  में  कुछ  भी  करना
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 शूलन

 के  ् ग्रत्तगत  कर  सकते  हैं  ।  मत  सूची  २  का  में  हस्तक्षेप करता  है  ।  उन्हें  उस  विषय  के  सम्बन्ध

 में  नियुक्त  करने  का  अधिकार  नहीं सम्मिलित  किया  जाना  ठीक  नहीं  है  ।

 दिया  गया  है  जिस  विषय  पर  केन्द्रीय  सरकार

 श्री  एम ०  एस०  गुरु पाद स्वामी  ने  ग्रा योग  नियुक्त  किया  हो  ।  मान  लीजिये

 संविधान के  भ्रनुच्छेद  २५०  (१)  के  अनुसार  केन्द्रीय  सरकार  कोई  आयोग  नियुक्त  करती  है  |

 तो  केन्द्र  राज्य  सुची  में  दिये  गये  विषयों के

 सम्बन्ध में  भी  संकट  के  समय  विधान  बना  सकता
 परंतु  राज्य  सरकार  के  विचार  में  उस  के  निर्देश

 पद  पर्याप्त  नहीं  ऐसी  स्थिति  में  राज्य

 है  ।  यह  एक  महत्वपूर्ण  वैधानिक  तथ्य  है  ।
 सरकार  को  यह  छूट  होनी  चाहिये  कि  वह

 श्री  झूलन  सिन्हा  ने  सदन  की  अनुमति  से  निर्देश  के  पदों  को  बढ़ा  दे  या  इस  के  सम्बन्ध  में

 खण्ड:२  के  सम्बन्ध में  aga  संशोधन  वापस  केन्द्रीय  सरकार  को  सुचित कर  दे  |

 ले  लिया
 डा०  काट जू  मेरे  विचार  में  यदि

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  :  केन्द्रीय  सरकार  कोई  समिति  नियुक्त  करे

 कौर  उसी  विषय  के  सम्बन्ध  में  फिर  राज्य  सरकार

 २  इस  विधेयक  का  aa  बने  ै
 समिति  नियुक्त  करे  तो  यह  कुछ  भट्टी  सो  बात

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |  हो  जायेगी  |  मेरा  निवेदन  है  कि  जब  कभी  भी

 राज्य  सरकारें  किसी  विषय  के  सम्बन्ध  में
 खण्ड  २  विधेयक  का  aa  बना  लिया

 स्पष्टीकरण  चाहेंगी  या  किसी  मामले  के
 क्या  |

 सम्बन्ध  में  जांच  करवाना  चाहेंगी  तो  केद्रीय

 खण्ड  की  निरूपित )  सरकार उन  को  ऐसा  करने से  न  रोकेंगी  ।

 श्री  ए०  ato  गंदा  मान  लीजिये
 राज्य  सरकारें  अपनी  सदस्यों  को  मूल

 आयोग तक  पहुंचा  सकेंगी  ।  बजाय  इस  के  कि केन्द्रीय  आयोग

 नियुक्त  करती  है  |  झ्रायोग  द्वारा  रिपोर्ट  राज्य  सरकार  पहले  केन्द्रीय  सरकार  से  ऋतुमति

 तथा  केन्द्रीय  सरकार  ऐसी  ऋतुमति  दे
 सौंपने  के  बाद  ही  यदि  राज्य  सरकार  उसी

 विषय  पर  दूसरा  झ्रायोग  नियुक्त  करती  तो  यह  कहीं  बरच्छा  होगा  कि  राज्य  सरकार  सीधे

 ही  केन्द्रीय  सरकार  को  यह  लिखे  कि  निर्देश
 कया  होगा  ।  हो  सकता  कि  कभी  यह  भी

 हो  कि  राज्य  सरकार  किसी  ale  दल  के
 के  पदों  में  यह  कमी  रह  गई  कृपा  करके

 बाप  ने  जो  ग्रा योग  नियुक्त  किया  है  उस  से
 हाथ  में  हो  alt  sata  सरकार  feat  दूसरे

 दल  के  हाथ  में  ।  तब  क्या  होगा  ?
 इन  मामलों  के  सम्बन्ध  में  भी  जांच  करने  के

 लिये  कह  दीजिये  |

 डा०  wag  :  यदि  जिस  विषय
 के

 सम्बन्ध
 राज्य  सरकारें ग्र पने  सुझाव बाद  में

 में  grata  द्वारा  जांच  की  गई  है  वह  सुतरी  २

 में  ता  तो  उस  की  सिफारिश  केवल
 भेजती  रहें  इस  से  तो  यही  प्रिया  है  कि  केद्रीय

 सरकार  राज्य  सरकार  की  सिफारिश  पर  स्वयं
 मंत्रणा  मात्र  होगी  तथा  सम्बद्ध  राज्य  की

 राय  लिये  बिना  उसे  कार्यान्वित  नहीं  किया  जा
 कार्यवाही  करे  ।  मेरे  माननीय  मित्र  स्वयं  इस

 बात  को  स्वीकार  करते  हें  कि  अ्तुमोदन  करने
 सकता हैं  ।

 का  झ्धघिकार  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  होना

 श्री  aoa  सिन्हा  :  मेरे  विचार  में  यह  चाहिये  ।  वास्तव  यह  कार्यकारिणी

 भी  खंड  ऐसा ह  जो  राज्यों की  स्वायत्तता  से  सम्बन्ध  रखता  हूँ  ।
 a
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 डा०  एम०  एम०  दास  श्री  ए०  सी
 ०.  Tat  श्री  झूलन  सिन्हा

 अ्रतुपुचित  जातिया ं)  मन  अपन  संशोधन  o  एम ०  दास  तथा  श्री  के
 ०  सी ०  सोनिया

 द्वारा
 खंड  ३  के  परन्तुक  को  हटा  देना  द्वारा  खंड  ३  के  सम्बन्ध  में  रखे  गये  संशोधन

 चाहा ह  ।  इस  परन्तुक  द्वारा  केन्द्रीय  सरकार  कृत  हुए  ॥

 राज्य  सरकार  से  यह  अ्रघिकार  छीन  लेना  सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि

 चाहती  हं  कि  जब  केन्द्रीय  सरकार  ने  किसी

 3 विषय  की  जांच  के  लिये  कोई  ऑ्रायोग  अथवा  इस  विधेयक  का  रंग  बने 1”

 समिति  नियुक्त  कर  दी  हो  तो  राज्य  सरकार  प्रस्ताव  स्वीकृत

 फिर  उस  सम्बन्ध  में  जांच  अयोग  नियुक्त
 ंड  ३  विधेयक  का  अंग  बना  लिया  गया  ॥

 नहीं  कर  सकती  है  ।  समवर्ती  सूची  के  पद

 सख्या  vy  के  अनसार  केन्द्रीय  सरकार  को  खण्ड  v--  के

 जांच  समितियां  नियुक्त  करने  का  अ्रधघिकार  हैं  ।
 डा०  काट  जहां  तक  श्री  चाको  के

 उसे  यह  भी  अधिकार  प्राप्त  है  कि  वह
 संशोधन  का  सम्बन्ध  सामान्य  खंड

 राज्य  सरकार  को  ऐसी  जांच  समिति  नियुक्त
 नियम  के  अंतगर्त  दा पथ  शब्द  का  त्रय

 न  करने दे  ?
 सामान्य  प्रतिज्ञान  भी  होता  हैं  ।  गर्त  प्रत्येक

 डा०  मेरे  विचार में  उसे  यह  श्र  विधेयक  में  उप  पर  जोर  देने  की  झ्रावश्यकता

 कार
 xr  \ @  नहीं हूं  ।

 डी  मत yn न०  एयर  दस  किर  में  सभापति  महोदय  :
 में  समझता  हूं  कि

 अपने  संशोधन  पर  नहीं  करता  श्री  चाको  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  करना

 श्री  के  ०  स०
 Aled  @  |

 सोनिया
 प्रदान यह  हैं  कि  :

 मन  ओपन  संशोधन  द्वारा  आयोग  के  सदस्यों

 की  संख्या  एक  से  तीन  करने  का  प्रस्ताव  रखा  ४  इस  विधेयक  का  at  बने  ।

 स्वीकृत हूं  ।  यह  तो  सर्वविदित  हू  कि  एक  सदस्य  Vo  |  gar  ।

 की  राय  के  भ्र पे क्षा  दो  या  तीन  की  राय  अधिक

 खण्ड  ४  विधेयक  का  अंग  बना  लिया ठीक  होती  है  ।  जो  प्रयोग  fags

 किये  जाते  हैं  उन  में  भी  एक  से  झ्रघिक  सदस्य  गया  ) द

 होते है  ।  खण्ड  के  अतिरिक्त

 डा०  कट  अधिकार )
 यह  एक  ऐसी  बात  है

 श्री  Tto  टी,०  चाको
 जिसे  केन्द्रीय  या  राज्य  सरकार  पर  ही  छोड़

 )

 में  प्रस्ताव करता  हूं  कि
 दिया  जाना  चाहिये  ।  हाल  ही  में  ऐसे भी

 पृष्ठ ३  में  पंक्तियां १  से  ५  के  स्थान  परा
 आयोग  नियुक्त  किये  गये  हैं  जिन  में  केवल

 एक  ही  सदस्य  था  जैसे  श्री  गंगा  नाथ  के
 निम्नलिखित  अ्रादिष्ट  किया  जाये

 प्रतिनिधित्व में  नियत  किया  गया  झ्रायोग  ।  “(4)  when  any  such

 offence  as  is  described शर्त  आप  कोई  कड़े  नियम  नहीं  बना  सकते
 in  sections  175,178,  179: fe  प्रत्येक  अयोग  में  कम  से  कम  तीन

 सका
 or  228  of,  the

 व्यक्ति  होने  ही  चाहियें  ।  यह  प्रत्येक  मामले  की  Indian  Penal  Code  (Act

 पर  निसार  करता  है  ।  XLV  of  1860)  is  com-
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 पी०  टी०

 mitted  in  the  view  of  इस  धारा  के  श्रन्तगंत  जिस  मजिस्ट्रेट

 presence  of  the  Com-  को  यह  मामला  भेजा  गया  हो  वह  अभियुक्त

 mission,  the  Commis-  के  विरुद्ध  शिकायत इस  प्रकार  सुनेगा  कि

 sion  after  recording  the  मानों वह  मामला  उस  को  दंड  प्रक्रिया

 facts  constituting  the  संहिता  Woes  (१८९६८  का  अ्रधिनियम

 offence  and  statement  ५)  की  धारा  ४८२  के  aes भेजा  गया  हो  ह

 of  the  accused  as  pro-

 खंड  ४  के  भ्रन्तगंत  प्रयोग को  अधिकार vided  for  in  the  Code

 of  Criminal  Procedure,
 दे  दिये  गये  हूँ  जो  wet  न्यायालयों  को  दंड

 प्रक्रिया  संहिता  धारा  ४८०  कौर  ४८२
 1898  (Act  V  of  1898)

 may  forward  the  case  के  भ्रमित  दिये  गये  हैं  ।  धारा  Sao  के  अन्तर्गत

 उन  अपराधों को  सुना  जाता  है  जैसे  बयान  पर to  a  magistrate  having

 jurisdiction  to  try  the  हस्ताक्षर  न  शपथ  न  लेना  या  किसी  प्रदान

 same.  का  उत्तर न  देना  ।  धारा  ४८२  के  अ्रत्तर्गत

 कोई  भी  न्यायालय ऐसे  मामले  को  उस  मजिस्ट्रेट

 के  पास  भेज  सकता  है  जिसे  उसे  सुनने का ‘The  magistrate  to  whom

 any  case  is  forwarded  अधिकार  हो  ।  मेरे  संशोधन  का  उद्देश्य  आयोग

 के  भ्र धि कारों को  सीमित  करना  है  |  मेरा  कहना under  this  section  shall

 proceed  to  hear  the  यह  हैं  कि  को  इस  प्रकार  का  अधिकार

 न  दिया  जाये  कि  वह  धारा  ४८०  के  अ्न्तगंत
 complaint  against  the

 accused  as  if  the  case
 अपराध  करने  वालों  को  तुरन्त  ही  वहीं पर  दण्ड

 is  one  forwarded  to  दे  बात  यह  हैं  कि  हो  सकता  है  कि  आयोग

 him  under  section  482  उन  कानूनों  से  परिचित  न  हो  जो  कि  ऐसे

 of  the  Code  of  Criminal  मामलों  में  लागू  होते  हैं  ।  मेरे  विचार  में  आयोग

 को  धारा ४८  ०  में  उल्लिखित  अ्रधिकार  न  दिये Procedure,  1898  (Act
 जायें  ।  बल्कि  उसे  यह  अधिकार  दिया  जाये V  of  1898)

 कि  वह  इस  प्रकार  मामलों  को  उस
 मजिस्ट्रेट

 के  पास  भेज  दे  जो  उसे  सुनने का  भ्र धि कार
 कोई  ऐसा  BTU  जो  भारतीय

 रखता  हो  ।
 दंड

 विधान  (१८६०  का  अधिनियम  vy)

 की  धारा  १७४,  १७८,  १७९,  १८०  या  Ra

 में  उल्लिखित  हैं  ,  wah  के  सामने  या  उस  की  डा०  काटजू  :  मेँ  माननीय  सदस्य  द्वारा

 उपस्थिति में  किया  तो  झ्रायोग  अपराध  मौखिक प्रस्तुत  किये  संशोधन  को

 से  सम्बन्धित  सब  बातों  को  तथा  अभियुक्त  परिवर्तनों के  स्वीकार  करने के  लिये

 के  बयान
 को

 लिखने  के  पश्चात्  जैसी  कि  दण्ड  तैयार हुं  ।  परन्तु  कठिनाई यह  हैं  कि  यदि
 प्रक्रिया  संहिता  १८९८  (१८९८  का  यक  में  इस  प्रकार का  उल्लेख  न  किया गया  कि

 नियम  ५)  व्यवस्था  मामले  को  अयोग  को  एक  व्यवहारिक  न्यायालय  समझा

 एक  ऐसे  मजिस्ट्रेट
 के

 पास  भेज  सकता  है  जिसे  जायगा  तो  इन  अपराधों के  सम्बन्ध  में  दण्ड

 उसे  सुनने  का
 शिकार  प्राप्त  है  ।  देने  की  व्यवस्था  न  हो  सकेंगी  ।  अतः  यदि
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 ह
 माननीय  सदस्य  इस  बात  को  स्वीकार करने  described  in  section  175,  sec-

 के  लिये  तैयार हें  कि  उन  का  संशोधन पहली  tion  178,  section  179,  section

 पंक्ति  के  पश्चात् इस हस इस  प्रकार  निवेशित  किया  180,  or  section  228  of  the

 जाय  को  एक  व्यवहार  न्यायालय  Indian  Penal  Code  (Act  XLV

 समझा  जायेगा
 ”

 तथा  कोई  ऐसा  cf  186,)  is  committed  in  the

 view  or  presence  of  the  Com-

 रूप  में  में  उसे  स्वीकार  करने  को  तेयार हूं  mission,  the  Commission  may

 क्योंकि  में  यह  नहीं  चाहता कि  आयोग  को  after  recording  the  facts

 यह  अधिकार  दे  दिया  जाय  कि  वह  किसी  भी  constituting  the  offence  and

 व्यक्ति  दण्डित  कर  सके  या  उस  पर  the  statement  of  the  accused

 जुर्माना कर  सके  |  as  provided  for  in  the  Code

 सभापति  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य
 of  Criminal  Procedure,  1898

 (Act  V  of  1898),  forward  the

 सुझाव  की  स्वीकार  करें  के

 कि

 ae
 ह

 0856  (0.  a  magistrate  having

 jurisdiction  to  try  the  same  and
 श्री  पी०  टी०  चाको  :.  में  उसे  इस  रूप

 the  magistrate  to  whom  any में  स्वीकार  करने  को  तैयार  हुं  ।
 such  case  is  forwarded  shall

 सभापति  महोदय  :  तब  में  इसे
 proceed  to  hear  the  complaint.

 गीत  रूप  में  प्रस्तुत  करूंगा  ।
 against  the  accused  as  it

 श्री  वेंकटरमन  :  मेरा  सुझाव  the  case  had  been  forwarded

 है  कि  इस  खंड  को  मध्यान्ह  भोजन  के  [  to  him  under  section  482  of

 तक  के  लिये  उठा  रखा  जाये  ।  the  Code  of  Criminal  Proce-

 सभापति  महोदय  :  खंड  ४५  को  उठा  dure  1898.

 रखा  जायगा  ॥  हम  अरन्य  खंडों  को
 (5)  3.1४  proceeding  before

 the  Commission  shall  be

 खंड ६  से  RR  तक  विधेयक के  अंग  बना
 deemed  to  bea  judicial  pro-

 लिये  गये  ।
 ceeding  within  the  meaning  of

 सभापति  महोदय  :  wa  हम  खंड  ५  को  sections  193  and  228  of  the

 श्री  चाको  द्वारा  प्रस्तुत किये  संशोधन  के  ्
 Indian  Penal  Code  (Act  XLV

 of  1860).” प्रस्तुत  करूंगा  जिसे  माननीय  गृह  ara  मंत्री

 ने  स्वीकार कर  लिया  है  ।  [  (¥)  अयोग को  एक  व्यवहार

 wet  यह  है  कि  :  लय  समझा  जायेगा  जब  कोई  ऐसा  अपनों

 जो  भारतीय  दंड  विधान  (2aKo  का

 पृष्ठ  ३  में  पंक्ति  १  से  ५  तक
 के  स्थान  नियम  ४५)  की  धारा  १७५,  घारा  १७८,

 पर  fara  आदिष्ट  किया  जाये  :--
 धारा  १७८,  धारा  १८०  या  घारा  २२८  में

 ०  के  सामने  या  उस  की
 “(4)  The  Commission  shall

 be  deemed  to  be  a  civil  court,  उपस्थिति  में  किया  तो  अपराध

 and  when  any  offence  as  15  से  सम्बन्धित  सब  बातों  को  तथा  अभियुक्त
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 [  सभापति

 के  बयान  को  लिखने के  पदचात् जैसा कि दंड जैसा  कि  दंड  ठाकर  दास

 प्रक्रिया  संहिता  TAA ८  (  AYA ECG EI का  अधिनियम  पद  पर  झ्रासीन

 में  व्यवस्था  मामले  को  एक  ऐसे
 हत सभ  द  पति  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  aT  :

 मजिस्ट्रेट  के  पास  भेज  सकता  है  जिसे  उसे  सुनने

 का  अधिकार प्राप्त  कौर  वह  मजिस्ट्रेट जिसे
 को  संबोधित  रूप  में  पारित

 किया  जाये  0.0

 यह  मामला  भेजा  गया  अभियुक्त  विरुद्ध

 शिकायत  इस  प्रकार  सुनेगा  मानो  वह  मामला
 att  ato  पी०

 नायर
 :

 उस  को  दंड  प्रक्रिया  संहिता  १८९८  की  धारा  में  इस  विधेयक  के  पारित  किये  जाने  का  विरोध

 '४८२  के  अधीन  भेजा  गया  हो  ।  (५)  झ्रायोग  करता  हुं  इस  लिये  विरोध  नहीं  करता

 के  सामने  की  गई  कोई  भी  भारतीय  हूं कि  मुझे  इस  का  विरोध  करना  है  बल्कि

 दंड  विधान  (१८६०  का  झ्र घि नियम  vy)  कुछ  एसी  बाते  हूँ  जिन  के  सम्बन्ध  में  न  तो

 की  घारा  &3  तथा  २२८ के  श्रनुूसार  प्रवर  समिति  ने  कौर  न  ही  इस  सदन  में

 न्यायिक  कार्यवाही  समझी  जायेंगी  1]  विचार किया  गया  है

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 सभापति  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  कि  विधेयक  में  यह  बात  स्पष्ट  नहीं की  गई

 कि  सरकार  इन  जांच  आयोगों के  फ़ैसलों
 ५  संबोधित  रूप  में  विधेयक

 का  पर  क्या  कार्यवाही  करेगी  ।  इनके  द्वारा
 लग  बने  ी

 जिन  बातों  की  जांच  होगी  कौर  जिन  बातों
 प्रस्ताव  स्वीकृत  |  को  यह  अयोग  fafera  करेंगे  उन  का  आखिर

 खण्ड  ५  विधेयक  का  अंग  बना  लिया  गया  |  क्या  होगा  ?  सरकार  उन  पर  कोई  क़दम

 उठायेगी  ?  विधेयक  में  इसका  कोई खंड  १  विधेयक  का  रंग  बना  लिया

 गया  जिक्र  नहीं  है  ।  जांच  आयोग  fas  ने

 का  फिर  फायदा  क्या  ।  जब  यही  ठीक

 नहीं  है  कि  उस  के  फ़ैसले  पर  सरकार  कोई
 aq  बना  लिये  गये  |

 क़दम  उठायेगी  या  नहीं  |
 डा०  में

 प्रस्ताव  करता हूं  कि  :

 हमने  देखा  है  कि  किस  प्रकार  ऐसे को  संशोधित  रूप  में  पारित

 किया  जाय  की  क़ानून  क्रियान्वित  होते  हैँ  ।  wet  यह  है  कि

 सभापति  सहोदय  :  मेरे  विचार  में  यह
 ऐसे  क़ानून  का  सार्वजनिक  महत्व  वाले  मामलों

 की  जांच  के  बारे  में  किस  प्रकार  प्रयोग  किया
 अच्छा  रहेगा  यदि  इस  पर  मध्याह्न  भोजन  केਂ

 पहचान विचार  किया  जाये
 गया  है  ।  गत  दो  या  तीन  महीने  में  देश  में

 क्या  gat  है  ?  त्रावणकोर-कोचीन  स्थित
 इसके  पहचान  सदन  को  बैठक  मध्याह्न

 पशु भलाई  के  पहाड़ी  क्षेत्र  में  कुछ  दिन  हुए
 भोजन  के  लिये  me  तीन  बज  तक  के

 स्थगित  हो  गई  ।
 तीन  व्यक्ति  गोली  से  मारे  गये  परन्तु  सरकार

 ने  इसके  विरुद्ध  लोगों  की  wary

 पर  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  ।  इसी  प्रकार

 मध्याह्न  भोजन  के  पदचात  सदन  की
 जोधपुर  कौर  कलकत्ते  में  घटनायें

 Wow  साढ़े  तीन  बज  पुनः  समवेत  हुई  हुई ।  जनता  ने  कहा  कि  पुलिस  हम  पर
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 अत्याचार  कर  रही  है  ।  निहत्थे  लोगों  वह  ऐसा  कभी  नहीं  करती  ।  इसीलिये

 पर  वार  करती  हैऔर  उन  पर  लाठी  में  कहता  हूं  कि  इस  क़ानून  का  दुरुपयोग

 चलाती  है  .  .  .  किये  जाने  की  ही  संभावना  शरीक  है  ॥

 यदि  विधेयक  में  निष्पक्ष  जांच  करने  के  बारे

 सभापति  महोदय  माननीय  सदस्य  में  कुछ  कहा  गया  होता  तो  में  इस  समय

 असंगत  विषयों  पर  बोल  रहे  हूँ  ।  विधेयक  यहां  कुछ  न  कहता  ।  में  इस  विधेयक  के

 का  यह  तीसरा  वाचन है  कौर  अरब-यह  रूप  पर  या  उसके  विषय  पर  आपत्ति  नहीं

 कहना  ठोक  नहीं  कि  विधेयक  में  अ्रमक च्श  में  इस  विधेयक  के  पारित  होने  के

 चीज  नहीं  है  शौर  aa  चीज़  होनी  चाहिये  ।  विरुद्ध  हूं  क्योंकि  इस  कानून  को  सरकार  के

 तो  उसका  या  विरोध  किया  जा  सकता  फ़ैसलों  पर  आघारित  करके  लागू  किया  जायेगा

 ह ैया  समर्थन  ।  जब  कि  सरकार  स्वयं  सशस्त्र  बल  का  सहारा

 ले  कर  कार्यवाही  करती  है  ।  क्या  इस

 श्री  वी०  पी०  नायर
 तरह  से  सताये  गये लोगों  को  न्यायालय  में

 में  यह  कह  रहा  हूं  कि  इस  प्रकार  के  क़ानून  जाने  दिया  जाता  है  ?  नही ं;
 से  कोई  लाभ  नहीं  जिसके  अनुसार  किसी  जहां  लोगों  के  दो  दलों  में  कोई  भाड़ा  होता

 मामले  की  जांच  करवाने  का  फ़ैसला  करना  है  तो  पुलिस  फ़ौरन  दोनों  पक्षों  को  घसीट

 केवल  सरकार  की  इच्छा  पर  ही  निसार  हो  ।  कर  न्यायालय  में  ले  जाती  है  रोक  वहां  उन

 हमने  देखा  है  कि  सरकार  ने  यह  फ़ैसला  पर  मुक़दमा  चलाती  है  ।  श्राप  जानते

 करने  में  उचित  प्रकार  से  कार्य  नहीं  किया  कि  ऐसे  मामलों  में  न्यायालय  समस्त

 कोई  मामला  ara  जनिक  महत्व  का  है  या  नहीं  ।  निजी  बचाव साक्ष्य  की  जांच  करती  है  ।

 हमेशा  यह  देखा  गया  है  कि  सरकार  अपने  का  अधिकार  भी  दिया  जाता  है  |  परन्तु
 अधिकारियों  की  कार्यवाही  को  उचित  क्या  पुलिस  द्वारा  तंग  PN fe gy  गये  व्यक्ति वि

 ठहराती  है  ।  इसीलिये  इस  विधेयक  को  को  अपना बचाव  करने  का

 प्रस्तुत  किया  गया  है  ।  विधेयक  में  कहीं  अधिकार  जाता  है  |  मेरे

 इस  बात  का  जिक्र  नहीं  है  कि  जांच
 कहने  का  तात्पयं  यह  है  कि  जैसा  कि  हमारे

 सरकारीਂ  व्यक्ति  द्वारा  ay  की  जायेगी  ।
 यहां  क़ानून  एक  व्यक्ति  को  अपना  बचाव

 हमेशा  सरकारी  अधिकारी  नियुक्त  करने  का  काफ़ी  मौक़ा  दिया  जाता  है  परन्तु
 किया  जाता  है  ate  किया  जायेगा  ?  कई  जब  उसका  विरोधी  पक्ष  पुलिस  हो  तो  यह
 मामलों में  हम  ने  देखा  है  जिस  मौक़ा  नहीं  मिलता  ।  यदि  यह  विधेयक

 जिला  मजिस्ट्रेट  के  क्षेत्राधिकार  में  पारित  भी  हो  जायेगा  तो  कोई  विशेष  wea

 कोई  गोली  कांड  होता  वह  सरकार  को  नहीं  पड़ेगा  क्योंकि  किसी  मामले  पर  जांच

 कुछ  रिपोर्ट  करता  है  ।  यह  एक  दिखावा
 तब  ही  होगी जब  सरकार  tar

 मात्र  होता  है  ।  ऐसे  मामलों  में  जहां  एक  करने  का  फ़ैसला  करे  या  फिर  सदन  इस
 तरफ  तो  सरकार  के  अधिकारीगण  होते  हें  सम्बन्ध  में  संकल्प  पारित  करे  |

 aq  तो

 श्र  दूसरी  तरफ़  जनता  होती  है  कौर  दोनों  समानता  हू ंकि  किसी  मामले  के  बारे  में

 हिंसात्मक  तरीक़ों  से  काम  यह  निश्चित  करना  कि  ag  सार्वजनिक

 सरकार का  फ़ैसला  क्या  होता  है  ?  क्या  वह  महत्व  का  है  या  सरकार  या  सदन

 यह  फ़ैसला  करती  है  कि  मामला  सेवा  जनक  पर  ही  पूरी  तरह  नहीं  छोड़ना  चाहिये  ॥

 महत्व  का
 है

 शौर  इस  की  जांच  होनी  चाहिये  ?  इसके  फ़ैसला  तो  ठीक  ठीक  उसर  स्थान
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 विधेयक

 वी०  पी०

 की  जनता ही  कर  सकती  जहां वह  घटना  सभापति  प्रदान  हैं

 विधेयक  को  संशोधित  रूप

 मे  झांग  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारा

 प्रस्ताव  स्वीकृत  दा ऐसे  क़ानून  बनाने  से  कोई  फ़ायदा  नहीं  होगा

 जिनको  लागू  करने  के  हमारे  पास

 उचित  व्यवस्था  न  हो  ।  चोर  बाज़ारी
 अ्रष्टाचार-निरोध

 भर  सूदखोरी  के  ख़िलाफ़  यों  तो  हमारे  यहां  सभापति  महोदय  :  श्री  हम  भ्रष्टाचार

 निरोध  १९४७  में  अग्रेतर
 बहुत  से  क़ानून  हें  पर  क्या  वास्तव  में  उनका

 पालन हो  रहा  है  ?  तो  मेरा  कहना यही
 करने  वाले  विधेयक  पर  विचार  आरंभ

 है  कि  हम  इस  कानून  को  बना  तो  रहे  हें  मगर
 करेंग े।

 इसको  लागू  करने  को  हमारे  पास  व्यवस्था

 नहीं
 है  |

 प्रवर  समिति  ने  इस  बात  पर
 श्री  पी०  ato  चाको  :

 भ्रष्टाचार-निरोध  विधेयक  पर  विचार  का

 कोई  ध्यान  नहीं  दिया  है  ।  सरकार  के

 पास  इस  समय  जो  व्यवस्था  उसको
 प्रस्ताव  प्रस्तुत  करते  समय  माननीय  मंत्री

 ने  दो  प्रकार  की  घूसखोरी  का  ज़िक्र  किया  ।

 देखते हुए  हम  कह  सकते  हें  कि  इस  क़ानून

 को  लागू  करना  संभव  नहीं  होगा  |  इस
 एक  तो  ऐसी  घूस  जो  ज़बरदस्ती  ली  जाती

 उन्होंने  ऐसे  व्यक्तियों  के  प्रति  जिन

 क़ानून के  रहते  हुए  भी  हम  साल  छः  महीने
 से  घूस  ज़बरदस्ती  ली  जाती  सहानु  भूति

 बाद  देखेंगे  कि  स्थिति  वही  की  वही  है  ।
 प्रगट  की  ।  टेक  चन्द  समिति  का  भी  ऐसे

 व्यक्तियों के  प्रति  रुख  यही  है  ।  दूसरी
 जैसा  कि  उद्देश्यों  ax  कारणों के  विवरण

 प्रकार  की  घूस  वह  है  जो

 में  कहा  गया  इस  प्रकार की  जांच  का
 पर  sat  जाती  है  ।

 एक  कारण  सरकार  का  फ़ैसला

 करना  होगा  कि  wan  मामला  सार्वजनिक
 विधेयक के  खंड  ३  को  देखते  हुए  यह  कहा

 जा  सकता है  कि  यदि  भारतीय  दंड  संहिता  की
 महत्व का  है  ।  कौर  उस  की  जांच  होनी

 चाहिये  परन्तु  मेरा  निवेदन  है  कि  सरकार
 धारा  2 QX-H  के  अंतगर्त  यह  सिद्ध  कर

 दिया  जायेगी  किसी  व्यक्ति  ने  किसी  अधिकारी
 जनता  मत  जुलता

 कोई  फ़ैसला  नहीं  करेगी  ।  उसने  ऐसा
 को  बिना  किसी  अनुकम्पा  के  किसी  गोमती

 वस्तु  को  दिया  या  देने  का  प्रयत्न  किया  तो
 कभी  नहीं  किया  है  ।  इसी  कारण  में  इस

 विधेयक  के  विरुद्ध  हुं  ।
 उसका  अरथ  न्यायालय  द्वारा  यह  लिया  जायेगा

 कि  उस  व्यक्ति  का  उस  अधिकारी  को  घूस

 डा०  काटजू  माननीय  जो  देने  का  इरादा  था  |  घूस  देने  वाले  की
 अभी  बोले  मुक्के  यह  कहने  के  लिये  क्षमा  इन  श्रेणियों में  श्रीमती  ऐसे  व्यक्ति

 करेंगे  कि  मु  कौर  कुछ  नहीं  कहना  है
 ।  जिन्हें  घूस  लेने  वालों  द्वारा  तंग  किया  जाता

 इस  विधेयक  जो  स्वयं  स्पष्ट  में  दो  है  शर  एसे  जो  घूस  देने  का  लालच  देते

 तीन  बार  पहले  बोल  चुका  हूं  में  भेद  करने  का  प्रइन  पर  भारतीय  दंड  संहिता

 चाहता  हूं  fo  सदन  इसे  संशोधित  रूप  में  के  बनाने  वालों  द्वारा  विचार  किया  war

 पारित  करे  |  था  ।  मामलों  में  घूस  देने  वाले
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 को  तंग  किया  जाता  है  उनमें  यह  मात्र  है  क्योंकि  ऐसे  मामलों  में  मुकदमा

 स्पष्ट  कर  गया  है  कि  वे  सचमुच  ही  चलाने  वाले  को  केवल  यह  सिद्ध  करना  होगा

 ब्यक्ति  को  दंड  देना  नहीं  चाहते  ।  कि  घूस  देने  वाले  ने  सचमुच  घूस दी  है  ।

 प्रकार  के  मामलों  में  जिनमें  घस  देने  इसके  पारित  करने  के  बाद  इस  बात  को

 वाला  ग्र धि कारी  को  लालच  देता  सिद्ध  करने  की  प्रा वश्य कता  नहीं  रहेंगी  कि

 उनके  लिये  उन्होंने  दंड  संहिता  में  दंड  में  सरकारी  अधिकारी  को  सचमुच  भड़का

 की  व्यवस्था  की  है  ।  ऐसा  कहते  हुए  में  रहा था  अथवा  उसको  भ्रष्ट  करने  का  प्रयत्न

 ११६  तथा  १०९  धारा  की  श्र  निर्देश  कर  रहा  था  इस  विधेयक  को  पारित

 रहा  हुं  ।  चाहे  लालच  देने  का  अपराध  करने  से  घूस  देने  वालों  की  इन  दो  श्रेणियों

 किया  गया हो
 या  दंड  संहिता  ने  धारा  में  सारा  भेद  जाता  रहेगा  ।

 १६१  तथा  १६५  के  अनसार  अवैध  रूप  से

 श्री  यदि  इसे  पारित  कर  दिया  जाता
 धन  देने  के  लिये  दंड  देने  का  उपबन्ध  किया

 |
 ै  है  तथा  यदि  वास्तविक  उद्देश्य  के  बारे  में  हम

 घारा  १६१  तथा  ved  को  धारा
 उसको  अपराधी  मानते  हें  तो  ॥ अपन  श्राप  को

 ११६  तथा  १०६  के  साथ  लेते  संहिता

 बनाने  वालों  ने  लालच  देने  वाले  व्यक्तियों
 निर्दोष  साबित  करना  उसका  अपना  कायें

 हो  जाता है  ।  इस
 कारण

 मेरा  सुझाव के  लिये  दंड  की  व्यवस्था  की  है  ।  केवल  ऐसे

 मामलों  में  जिनमें  यह  सिद्ध  कर  दिया  जाये
 कि  माननीय  गृह  मंत्री  wet  के  इस  पहलू

 पर  भी  विचार  करें  अ्रन्यथा  इस  कय कि  व्यक्ति  विशेष  का  घूस  देने  का  इरादा
 | था  या  घूस  देने  वाले  ने  किसी  कौर  व्यक्ति

 वास्तविक  उद्देश्य  ही  समाप्त  हो  जायगा  4

 इससे  केवल  vase  अधिकारियों  को  ही  सहायता को  ऐसा  करने  के  लिये  भड़काया  था

 अथवा  किसी  प्रकार  से  सहायता  शारिवा
 मिलेगी  जिस  बेचारे  ने  घूस  दी  है

 रचा  उसे  दंड  दिया  वह  तो  कुछ  कह  नहीं  सकता  | कोई  षड़्यंत्र

 जा  सकता है  ।
 श्री ए०  कठ  Ta  :

 खंड  तीन  में  अपराधी  के  विरुद्ध  अपराध  की

 कुछ  दिन  पहले  हमने  दंड  विधि
 धारणा  बनाई  गई  है  कौर  अपराधी

 अधिनियम  को  पारित  किया  था  जिसमें  घूस  इस  धारणा  को  दूर  करना  पड़ता है
 ।

 के
 लिये  प्रेरणा  देने  को  भी  मूल  अपराध

 घोषित  किया  गया  था  |  यही  बात  इस
 कानून  इसके  विपरीत  है  शर  इस  धारणा

 के  दूर  करने  का  अधिक  भार  इस्तगासे  पर
 नई  धारा  तक  में है  ।  मेरा  निवेदन

 है  देखेंगे  कि  इंग्लैड  के  १९१६  के

 यह  है  कि  यदि  हमने  इस  खंड  को  भी  स्वीकार
 भ्यष्टाचार-निवारक  अधिनियम  की  धारा

 कर  लिया  तो  दंड  संहिता  जो  इतनी
 २  लगभग  है  जो  sa  विधेयक  का  खंड

 ग्रच्छी  प्रकार  से  भेद  किया  गया  वह  जाता
 ३  है  |  इसके  इस्तगासे  को  शभ्रपराधी

 रहेगा  ।  इस  के  पारित  करने  से  तंग  किये  का  अपराध  निश्चित  रूप  से  सिद्ध  करना

 तथा  लालच  देन  वाले  व्यक्ति के
 पड़ता  है  ।

 बीच  कोई  उत्तर  न  रहेगा  ।  इसका  we

 यह  होगा कि  इस  प्रकार  के  इरादे  को  सिद्ध  भारतीय  न्यायालयों  में  इस  बारे  में

 मतभेद  है  कि  इस  मामले  में  इंग्लेंड  का  क़ानून करने
 की

 कोई  आवश्यकता नहीं  रहेगी  ।

 अपराध  करने  के  लिये  प्रेरणा  भारतीय  परिस्थितियों  में  ठीक  रहेगा या  नवदीं  ।

 देने  से  संबंधित  कानून  का  एक  संशोधन  कलकत्ता  उच्च  न्यायालय  के  न्यायाधीशों



 rest  saris
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 में  ऐसा  मतभेद  पाया  गया  हूँ  तथा  यही  मतभेद
 अधिकार  घूस  देने  वाले  को  भी

 दिया  जाये
 | लि

 जहां  तक  इंग्लैंड  के  क़ानून  संबंध
 इलाहाबाद  के  उच्च  न्यायालय  केਂ  सात

 माननीय  सदस्य  की  दलील  घूस  लेने  वाले  तथा
 drat  की  पुरी  बैच  में  देखने  में  |  इस

 कारण  मेरी  माननीय  गृह  मंत्री  से  प्रार्थना है
 घूस  देने  वाले  दोनों  के  संबंध  में  ठीक

 है  ।  वास्तव  में  हमें  इस  बात  पर  पृथक  रूप  a
 कि  जब  वह  एक  ऐसा  कानून  बना  रहे  हैं  जो

 विचार  करना  पड़ेगा  कि  क्या  उनके  विचारों
 इंग्लैंड  के  क़ानून  की  नक़ल  है  तो  इस  धारा

 के  बनाने  में  भी  ब्रिटिश  प्रक्रिया  को  ही
 को  सामने  रखते  हुए  हमें  मूल  अधिनियम

 संशोधन  तो  नहीं  करना  पड़गा  ?
 अपनाया  जाये  |

 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  sty  ए0०  कण  aq  अधिक  विस्तार

 इस  अवस्था  पर  विधेयक  a  सिद्धांतों  पर  ही
 से  न  कहते  हुए  केवल  इतना  कहना  चाहता

 बोलें  ।  दलीलों  को  विस्तृत  रूप  से  देने  के  हूं  कि  इस  बारे  में  एक  ही  न्यायालय  के  विभिन्न

 arate  में  तथा  विभिन्न  न्यायालयों  के
 लिए  उन्हें  एक  श्र  अ्रव्तर  मिलेगा  |

 विभिन्न  न्यायाधीशों  में  मतभेद  है  ।  जब  आप

 श्री  Uo  Fo  रख  वास्तव मेरा  इंग्लैंड  के  भ्रष्टाचार  निवारक  अधिनियम

 संशोधन  प्रस्तुत  करने  का  fra  नहीं  है  ।
 १९१६  की  नक़ल  कर  रहे  हैं  तो  आपकों  पन

 से  तो  केवल  कुछ  परिस्थितियों  का  वर्णन  करना  संशोधन  को  भी  इंग्लैंड  के  न्यायशास्त्र  के

 चाहता  हूं  शर  मेरी  इच्छा  है  कि  माननीय  सिद्धांतों  के  अनुसार  बनाना  होगा  ।  इसमें

 मंत्री  विधेयक  &  बनाने  में  उन  पर  उचित  संदेह  नहीं  कि  आजकल  सरकारी  कर्म  चोरियों

 ध्यान
 दें  ।  इस  भ्र वस् था  पर  में  समझता  हूं  में  बहुत  अधिक  भ्रष्टाचार  HAT  ह्य

 कि  इतना  कह  देना  उचित  होगा  कि  विधेयक  फिर  भी  एक  गलत  सिद्धांत  के  अनुसार  किसी

 ठीक  प्रकार  से  नहीं  बनाया  गया  है  भ्र ौर  इसमें
 क़ानून  को  बनाने  से  ख़राबी  हो  सकती  है  ।

 कुछ  परिवर्तन  होने  चाहियें  ।
 इससे  ईमानदार  कर्मचारियों  Hi  at  सदैव

 झोंका  बनी  रहेगी  |
 डा०  काटजू  एक  अभिनय

 प्रदान  के  क्या  में  बतला  दू  कि  इस  समय  अन्त  में  में  केवल  इतना  कहना  चाहता

 हम  केवल  एक  संशोधक  विधेयक  पर  विचार
 हूं  कि  माननीय  मंत्री  को  कमंचारियों  पर

 कर  रहे  हैं  ।  मूल  अधिनियम  की  धारा  ४  के  काफ़ी  सावधानी  केਂ  वाद  ही  मुक़दमे  चलाने

 निश्चित  रूप  से  यह  बतलाया  गया  की  aaa  देनी  चाहिये  शर  इनके  चलाने

 है  कि  यदि  घूस  की  राशि  बहु  त  अधिक  हो  तो  के  पहले  पूरी  तरह  जांच  कर  लेनी  चाहिये  ।

 इसका  अरथ  यह  निकाला  जायगा  कि  इसे
 दंड  विधि

 अवैध  परितोष  के  रूप  में  दिया  था  रहा  है

 श्री  बेंकटारमन

 संशोधन  विधेयक  को  पारित  करने  के

 wa  तक  इसके  विपरीत  यह  सिद्ध  न  कर  दिया

 इस  विधेयक  को  पारित  करना  आवश्यक  हो
 जाये  कि  घूस  लेने  वाले  ने  इस

 को  अवैध  रूप  से  स्वीकार  नहीं  तब  गया है  ।

 तक  ae  इसी  प्रकार  लिया  जायगा  ।  सदन  यह  तो  होता  नहीं  है  कि  किसी  व्यक्ति

 को  इस  धारा  पर  घूस  लेने  वाले  दृष्टिकोण  को  गिरफ्तार  करके  एक  दम  उससे  यह  कहा

 से  विचार  नहीं  करना है  ।  इस  संशोधक  विधेयक  जाये  कि  तुम  झपने  को  निर्दोष  साबित  करो

 चिपक में  चेष्टा इस  बात  की  की  गई  है  कि  यह  विशेष  ह  बत  सबूत  दिये
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 होकर  कुछ  परोक्ष  प्रमाण
 भी

 दिये  जाते  हैं  हे  श्र  उन्हें  लालच  दिखाते  हैं
 ।
 में  घारा

 CQ h-F

 जिनके  झ्राधार  पर  उसे  ठहराया  के  संशोधन  का  पूरी  तरह  समर्थन  करता  हूं

 जाता  च्  फिर  यह  उसका  कार्य  होता  है
 कि

 वह  क्योंकि  वर्त्तमान  परिस्थितियों  में  घूस  देने

 बचाव  करे  सिद्ध  करे  कि  उसने
 वाले  ax  घूस  लेने  वाले  के  बीच  भेद  करने

 कोई  घूस  नहीं  दी  है  न  ही  उसने  कोई  भ्रष्ट  की  कोई  श्रावस्यकता नहीं  रही  है

 कार्य  किया  है  ।  यदि  यह  साबित  हो  जाता  है

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  बसु  ने  कहा  कि कि  संबंधित  व्यक्ति  को  कोई  वस्तु-चाहे  उसका

 मूल्य  कितना  ही  दीਂ  गई  है  तो  उसका  यह  भ्र भि युक्त  को  शंका लाभ  नहीं  मिल  सकेगा  |

 कार्य  हो  जाता  है  कि  वह  aaa  को  निर्दोष  मुझे  इससे  हुश्न  मुझे  भारत  भर  में

 साबित  करे  ।  यदि  हम  इस  विधेयक  को  पारित  ऐसे  किसी  मामले  का  ज्ञान  नहीं  जिसमें

 खंड  की  इस  प्रकार  व्याख्या  की  गई  हो  कि
 नहीं  करते  हें  तो  इसका  यह  wa  होगा  कि

 हम  घूस  देने  वाले  तौर  घूस  लेने  वाले  में  अ्रभियुक्त  को  शंका लाभ  नहीं  मिलेगा  |

 भेद  कर  रहे  है  ।  झर  तब  यह  घूस  लेने  वाले  दंकालाभ  तो  एक  ऐसा  अधिकार

 काय  होगा  कि  ag  झपने  को  निर्दोष  यदि  क़ानून  के  इन्दर  श्रमायुक्त  से  फोन  न

 लिया  गया  तो  सदा  उसे  उपलब्ध  रहेगा  ।
 सिद्ध  जब  कि  घूस  देन  वाले  पर  साधारण

 क़ानून  के  अनसार  मुक़दमा  चलाया  जायेगा  यदि  न्यायालय  अभियुक्त  के  खिलाफ़

 यानी  उसके  बारे  में  यह  साबित  करना  होगा  गई  गवाही  से  संतुष्ट
 तो  निश्चय  ही

 कि  उसने  वास्तव  में  घूस  दी  है  ।  में  नहीं  कह  प्रयुक्त  को  शंका लाभ  दिया  जायगा  |

 सकता  कि  ag  बात  कहां  तक  उचित  होगी  मुझे  श्री  बहु  के  तक॑  को  सुनकर  श्रा इचयं

 शर  क़ानून  के  सामने  समानता  का  हमारा  हुआ  ।  इस  खंड  में  जो  भाषा  दी  हुई  है

 जो  सिद्धांत  है  वह  इससे  कहां  तक  पूरा  होता  जब  तक  विपरीत  बात  सिद्ध  न  कर  दी  जायेगी

 तब  तक  अभियुक्त  को  ही  दोषी  समझा
 है

 तो  इसका  अभिप्राय  यह  नहीं  कि

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  चाको  ने  भारतीय
 अ्रभियुक्त  को  शे

 का लाभ  पर  नहीं  छोड़  सकते

 दंड  विधान  इतिहास  बतलाते  हुए  कहा  उनको  यह  कहने  का  भ्र घि कार  है  कि  चूंकि

 कि  पुराने  समग्र  में  घूस  देने  वाले  ate  घूस  पूरी  तरह  प्रमाणित  नहीं  हो  सका

 लेने  वाले  के  बीच  भेद  किया  जाता  था  ।
 इसलिये  श्नभियुक्त  को  वांक्ालाभ

 में  उनसे  कहूंगा  कि  वह  ज़माना  कौर  जाता  है  ।  इसलिये  मेरा  कहना  है  कि  यह

 उस  समय  हमारे  शासक  विदेशी  वे  शायद  विधेयक  उस  विधेयक  के  परिणामस्वरूप
 लाया

 यह  समझते  थे  कि  विदेशी  शासन  के  अंदर  गया  है  जिसे  हम  पारित  कर  चुके  हैं  और

 अधिकारीगण  लोगों  से  ज़बरदस्ती  घूस  लेंगे  ।  इसका  समर्थित  किया  जाना  चाहिये  |

 इसी  कारण  उन्होंने  घूस  देने  वालों  के  प्रति
 े

 रियायत  से  काम  लिया  ।  परन्तु  आज  स्थिति  श्री  qo  एम०  त्रिवेदी

 वह  नहीं  है  ।  हमारे
 देश  ने  काफ़ी  उन्नति  कर  ली  एक  साधारण  व्यक्ति  के  रूप  में  बोलते

 में  यह  अनुभव  करता हूं
 भ्र  हम  में  से है  और  में  यह  दावे  से  कह  सकता  हुं  कि  हमारी

 सरकार  के  लोगों  से  जबरदस्ती  बहुत  से  जिनका  घूस  वालों  से  वास्ता

 पैसा  नहीं  एते  ।  यदि  भ्रष्टाचार  है  तो  केवल  पड़ा  यह  भ्रनुभव  करते  हें  कि  धारा  ae Ga

 से  वह  काम  नहीं  बनेंगा  जिसके  लिए  इसको इसलिये  कि  कुछ  जो  अनुचित  फ़ायदा

 उठाना  चाहते  अधिकारियों  के  पास  जाते  रखा  गया  है  ।  हर  व्यक्ति
 घूस

 देने  वाले
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 उतनी  घुसा  करता  है  जितनी  घूस  लेने  वाले  बन्ध
 किया  है  कि  भारतीय  दंड  विधान  की

 से  ।  परन्तु  आजकल  स्थिति  एसी  है  कि  जो  घारा  १६१,  धारा  १६५  या  धारा  १६  तक

 कोई  व्यक्ति  अपना  काम  सरकारी  अधि  कारियों  अथवा  इस  अधिनियम  की  धारा  ५  की

 से  करवाना  चाहता  है  उसे  घूस  ज़बरदस्ती  धारा  (२)  के  अंतगर्त  दंडनीय  अपराध  के

 देनी  ही  होती  है  ।  वह  घूस  देता  बारे  में  कलकत्ता  प्रौढ़  मद्रास  में  पुलिस  के

 अपना  काम  करवाता  परन्तु  घूस  देने
 से  असिस्टेंट कमिश्नर  के  दर्जे  से  कम  तथा

 घृणा  उसको  भी  है  ।  यदि  श्राप घूस  देने  वाले  तन्य  स्थानों  में  सुपरिटेंडेंट  तथा  डिप्टी

 को  कुछ  संरक्षण  देंगे  और  उसको  दंडित  न
 सुपरिटेंडेंट के  दर्जे  से  कम  दर्जे  वाला  पुलिस

 करेंगे  तो  सरकारी  कर्मचारियों  के  ख़िलाफ़  अधिकारी  जांच-पड़ताल  नहीं  कर  सकता  ॥

 हर  साल  हज़ारों  मामलों  की  रिपोर्ट  झपके
 परन्तु  वास्तव  में  होता  यह  है  कि  सब-इंस्पेक्टर

 पास  करेगी  ।  घूस  देने  वाला  ही  तो  एक  या  इंस्पेक्टर  मामलों  की  जांच  करते  हैं  ॥

 ऐसा  व्यक्ति  है  जो  अ्रसली  गवाही  दे  सकता
 इस  बारे  में  ऐसा  कोई  उपबन्ध  नहीं  जिसके

 है  ।  यदि  arg  उसको  धमकी  देंगे  तो  श्राप  केवल
 पर  उस  व्यक्ति  को  संरक्षण  दिया  जा

 घूस  लेने  वाले  के  हाथों
 को  ही  मज़बूत

 करेंगे  |
 सके  जिसके  मामलेਂ  की  जांच  सब-इंस्पेक्टर

 पता  नहीं  श्री  वेंकटरमन  किस  तरह  यह  कह  या  इंस्पेकटर  ने  की  हो  ।  एक  उपबन्ध  यह

 रह ेथे  कि  हमारे  यहां  कोई  सरकारी  कम  चारी  तो
 है  कि  var  शभ्रधिकारियों से  नीचे  दर्जों

 भ्रष्ट  नहीं  है  ।  हम  यह  देखते हें  कि
 के  अघिकारियों  द्वारा  जांच  नहीं  होनी

 भ्रष्टाचार  दिन  पर  दिन  बढ़ता  ही  जा  रहा
 परन्तु  जब  इसका  पालन  नहीं  किया  जाता

 बल्कि  जहां  पहले  नहीं  था  वहां  भी  अब
 तो  इसके  लिये  उस  व्यक्ति  को  क्या  संरक्षण

 गया  है  ।
 दिया  गया  है  जिसके  मामले  की  जांच  डिप्टी

 १६५-क  में  हुम  यह  उपबन्ध  कर  रहे  हैं  सुर्पारटेंडेंट  aT  सब  इंस्पेक्टर  इंस्पेक्टर

 कि  यह  सिद्ध  हो  जाये  कि  अभियुक्त  के  दर्जे  से  कम  दर्जे  वाले  अ्रधिकारियों ने  की

 ने  कोई  वस्तु  दी  है  या  देने  का  प्रयत्न  किया  हो  ।  इसके  बारे  में  कोई  ऐसा  उपबन्ध  नहीं

 है  या  यदि  इसके  विपरीत  सिद्ध  न  किया  जाये  जिसके  अनुसार  ऐसी  जांच  को  अवैध  ठहराया

 कि
 उसने  कोई  वस्तु

 दी
 है  या  देने  का

 प्रयत्न  जाये  या  जिसके  ऊपर  विचार  करना  शझ्रस्वीकार

 कर  दिया  जायें  ।  में  माननीय  मंत्री  से किया  है  तो  उसे  अपराधी  माना  जायगा

 में  पूछता  हूं  कि  इस  उपबन्ध  के  आपको  प्रार्थना  करूंगा  कि  ag  इस  विषय  में  छान

 बीन  करें  विधेयक  में  उक्त  श्राव्य
 का

 घूस लेने  वाले  के  विरुद्ध  गवाही के  से  मिलेगी ?

 जो  कुछ  भी  सुचना  मिल  सकती  है  वह  घूस  उपबन्ध  करें  ।

 देने  वाले  से  ही  मिल  सकती  है  कौर  उसे ही
 पंडित  डी०  एन०  तिवारी

 दबा  रहे  हें
 ।

 घूस  देने  वाले
 को

 प्रिय

 बनाइये  ।  इस  से  घूस  लेने  वाले  के  ख़िलाफ़
 में  क़ानून  की  बारीकियों में

 at  कुछ  गवाही  वह  भी  न  मिल  नहीं  जाना  लेकिन  एक  लेमन

 के  तरीक़े  से  क़ानूनों  के  ज़रिये  होता
 सकेगी  ।  में  चाहता  हूं  कि  इस  बात  का

 विधेयक  में  उपबन्ध  किया  जायें  |  है  लोग  क़ानूनो ंके  afer कैसे  शिकार

 बनाये  जाते  हूँ  उसके  दो  चार  उदाहरण  में

 दूसरी  बात  में  नई  धारा  यानी  धारा  ५-क  सामने  रखना  चाहता  हूं  ।  हम  लोगों
 के  बारे  में  कहना  ज्ञाहता  हं  ।  इसमें  हमने  के  यहां  कहावत  है  कि  ,  हद  बढ़ता  गया  जैसे
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 जसे  दवा  कीਂ  किसी  बीमारी  की  दवा  कीजिये  सड़क  कृ  ऊपर  न गाड़ी
 >  ए

 चलानी  पड़ती  है
 जिससे

 कि  केस  न  चले  श्र  पेसा  ज
 सरट AX&  सती  इस श्र  वह  रोग  बढ़ता  ही  जाय  तो  हमको  सोचना

 पड़ेगा  कि  दवा  में  दोष  है  या  वंद्य  में  दोष है  प्रकार  उनसे  जाता है  |  इस  प्रकार

 गौर  कहीं  दोष  है  ।  वैसे  ही  हम  लोग  जितना  के  केस  होते हू  ।
 ज़ोर  देते  रहे  कि  करप्शन  (  भ्रष्टाचार )  बंद  करो

 कचहरियों में  क्या  होता  है  ?  हमारा
 घूसखोरी बन्द  राष्टीय  सरकार  गई

 केस  हमको  नक़ल  लेनी  है  ।  उस  केਂ  लिये
 नौकरान  हमारे  है  ae  उनको  राष्ट्रीय

 एक  दिन  के  बदले  तीन  दिन  लगाये  जाते
 हित  की  दृष्टि  से  सब  काम  करना

 उतनी  ही  उन  में  घसखोरी  बढ़ती  गई  ।  घस
 इसलिये  कि  हम  पैसा  दे  दें  ।  तो  बाध्य  होकर

 हम  को  पेसा  देना  पड़ता  इसलिये नहीं  कि देने  ary  को  जबरन  मजबूरी  से  घस  देनी

 पड़ती  है  ।  wat  हमारे  वेक टार मन  जी  ने
 हम  को  खदी  है  कि  हम  जाकर  दो  चार

 रुपये दे  बल्कि  इसलिये कि  नदें  तो  न
 कहा कि  सब  राष्ट्रीय नौकर  हते  उन  में

 काम  हो  ओर  दे  दें  तो  काम  हो  जाय  ।  हमको
 घूस  लेन  की

 प्रवृत्ति
 कम  हो  गई  में  उसको

 नहीं  मानता  बल्कि  बात  उलटी  हो  गयी
 मजबूरी  से  देना  पड़ता  है  जिस  से  कि  हमको

 झंझट  में  न  डाला  उस  में  देर  न  की  जाय
 है

 ।
 अरब  वे  समझते  हें  कि  हम  सब  राष्ट्रीय

 हो  गये  हें  ्र  राष्ट्र  का  धन  जिस  तरह  से

 और  हमारा  काम  सुगमता  से  हो  जाय

 लिये  हमको  बाध्य होकर  घस  देनी  पड़ती है  ।
 भी  हो

 हम  को  मिल  जाय  तो  कोई  बात  नहीं  ।
 शर  जरगर  न  दें

 एक

 दिन

 के  काम  में  सात श्राप  ड्राप  क़ानून  सात से

 सात  बनाइये  कौर  जितनी  सज़ा  घस  देने  वालों
 दिन  लगा  दिय  जाते  भरत  :  बाध्य  होकर

 रुपय  देकर  हमें  काम  कराना  पड़ता  है  |  झ
 को देनी  इस  में  किसी  को  एतराज़

 नहीं  लेकिन  श्राप
 को

 देखना  होगा  कि  दर

 मालूम  है  कि  एक  बड़े  अफ़सर  डी०

 wat  घस  देने  वाला  प्रीत  मन  से  घूस  देता
 भाई  जी०  पुलिस  के  रक  के  अफ़सर  ने

 एक  केस  में  चालीस  हजार  रुपये  लेने  की  बात
 नफा  के  लिये  देता  ज़बरन  अपने

 को  बयान  के  १७  को  झंझटों  से  बचाने
 की  थी  ।  जिन  से  वह  रुपया  मांगा  गया

 में  उन्हें  जानता  हूं  ।  वह  मेरे  यहां  घबराते
 केਂ  उसको  घूस  देने  के  लिये  बाध्य  कियां

 जाता  है  ।
 मैँ  एक  उदाहरण  श्रमिकों  देता  हूं

 ।  हुए  राय  और  कहा
 कि

 कोई  उपाय  कीजिये

 कि  यह  पकड़ा  जाय  नहीं
 तो

 मुझे  तो  देना  ही
 बिहार में  जिला

 asa  हैं  श्र  वहां  पर  पक्की
 है  ।  में  नाम  नहीं  बताना  लेकिन

 सड़कों पर  बैलगाड़ियां चलाना  मना  है  ।

 जो  पकी  सड़के  हू  उन  पर  चलाना
 में  wot  प्रार्विशियल कांग्रेस कमेटी के है कांग्रेस  कमेटी  दै

 के  यहां  गया  कि  साहब  इसको  कोई  उपाय
 '

 मना  है  ।  उस  के  लिए  चपरासी  रखे  गये  हें

 कि  वे  देखें  कि  बैलगाड़ी  न  चलने  पावे  ।  हो  सकता है  तो  कीजिये ।  उन्होंने  कहा  कि

 कोई  उपाय  नहीं  हो  सकता  है  ।

 लेकिन  होता  क्या  है  ?  जितनी  बैलगाड़ियां
 पकड़ने  वांला  कोई  नहीं  है  ।'

 या  यों  कहिये  कि  जितने  होशियार

 वान  चालाक  गाड़ीवान  हूँ  उन  सबकी
 में  ग्रा पके  सामने  जो  बात  रखना  चाहता

 गाड़ियां  सड़क  के  चलती  हें  कौर  कभी  हूं  वह
 यह

 है  कि
 इस

 क़ानून
 को

 बनाकर

 भी
 उन  पर  केस  नहीं  होता  ।  जो  कम  शक्ल  छोटे  छोट  लोगों  को  as  तंग  करो  सकते

 लेकिन  बड़े  बड़  सेठਂ  जो  रैसें ' वौले
 वाले  गाड़ीवान  हें  कौर  जो  सड़क  नीचे

 उनको  कोई  नहीं  संकेतों  हैं  ।  उनका  घूस
 गाड़ियां  चलाते  ह  उन  पर  केस  चलते  हैदर

 फिर  बाध्य  होकर  उन  को  भी  एसा  देकर  देने  कां  तरीक़ा  दूसरा हैਂ
 ।  वह  कंभी  भी
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 ऐसे  घूस  देने  नहीं  जाते  जिस  में  वहू  पकड़े  क्यों  afin  नहीं  चलती  ?  क्योंकि  लोगों को

 ना  सकें  ।  att  वह  खुद  जाते  ही  नहीं  सुविधा  इस  वास्ते  घूस  नवदीं  चलती
 |

 जहां

 सन  के  नौकर  जाते  उन  का  मैनेजर  जाता  लोगों
 को

 भ्र सुविधा  हैं  उस  भ्र सुविधा  को

 है  att  वह  कोई  बाहर  पब्लिक  में  घूस  नहीं  हटाने की  are  कोशि  कीजिये |  उस

 देते  हें  ।  कहीं  सफर  रेलगाड़ी कहीं  असुविधा  को  हटाने की  art  कोशिश  नहीं

 हटकर  या  किसी  तरह  उन  के  घर  पर  वह  करेंगे  तो  नगर  श्राप  चाहें  कि  क़ानून  से  घूस

 बीज  चली  जाती  है  ।  छोट  छोटे  लोग  पकड़े  देना  बन्द  हो  यह  हरसंभव  है
 ।

 घूस  लेने

 जाते  वह  कहीं  अपने  काम  कराने  के  बाले  मुंह  बाये  हुए  यह  हम  सब  जानते  हैं
 ।

 लिये  अपनी  sta  से  निकाल  कर  दस  बीस  पचास  घूस  इसको  Way  हमें  सोचना

 रुपय  देते  हे  att  वह  पकड़  लिये  जाते  हैं  ॥  इस  सिलसिले  में  a  ने  कई  रिपोर्ट  देखीं

 उन  पर  केस  चलते  हें  ।  पहले  दिन  माननीय  कि  कहीं  एसी  बात  है  कि  कोई  ऐसी  कोशिश

 मंत्री  ने  कहा  ही  था  कि  एक  रेलवे  वाले  ने  की  गई  हो  कि  जिस  से  घूस  केवल  क़ानून

 पचीस  या  पचास  हज़ार  रुपये  बनाये  बनाने  से  घस  नहीं  रुकती
 ।  इस  बारे  में  कोई

 बैगन्स की  सप्लाई  में  ।  वह  रुपय  उसने  जांच  हुई  या  नहीं  यह  हम
 ने

 देखा
 तो

 हम
 को

 लिये  नहीं  बनाये  कि  लोग  उसे  देना  चाहते  दो  उदाहरण  मिले  ।  एक  उदाहरण  मिला

 बल्कि  इसलिये  बनाये  कि  लोगों  को  भ्र पनी  सन्  RoR  या  2& 03  का
 |

 उस  एक

 ita  भेजने  की  ग़रज़  थी  a  वह  एक  दूसरे  पुलिस  कमीशन  बिठाया  गया  था  कौर  उस  में

 को  बिड  करा  कर  रुपया  बनाता  था  ।  उसने  ज़िक्र  है  कि  जब  तक  पुलिस  दुरुस्त  नहीं  होती

 एक  सिलसिले  से  गाड़ी  नहीं  दी  बल्कि  बिड  है  उस  तक  घस  लेना  देना  बन्द  नहीं  हो

 कराकर  ज्यादा  से  ज्यादा  रुपया  लेने  को  सकता  |  यदि  शाराइकी  पुलिस  दुरुस्त  हो  जाय

 कोशिश  की  थी  ।
 तो  सारे  डिपार्टमेंट  में  एक  दिन  में  घूस  खोरी

 डा०  काटजू
 :

 उस  मुकदमे में  एसा
 बन्द  हो  सकती है  ।  आपका  हथियार  श्राप  के

 हाथ  सब  पुलिस  है  ।  जिस  तरह  से
 कोई  सवाल  बिड  वगेरह  का  नहीं  था  ।

 भी  हो  पुलिस  डिपाटेमेंट  एक  रिपार्ट मेंट
 पंडित  डी०  एन०  तिवारी :

 उस
 को  श्राप  सुधार  दें  तो  दूसरे  डिपार्टमेंट  में  घूस

 मुकदमे  में  ऐसा
 न  हो  यह  दूसरी  बात  war  देना  सब  बन्द  हो  सकता  है  ।  कोई

 लेकिन होता  एसा  ही  है  ।  वह  सिलसिलेवार
 भी  मामला इंक्वायरी  के  लिये वह

 गाड़ी  नहीं  देता
 था

 बल्कि  एक  दूसरे
 को

 बिड  पुलिस  के  पास  जाता  है  ।  चाहे  छोटा  ध्रफ़्सर

 कराकर  ज्यादा  से  ज्यादा  रुपया  लेने
 की

 हो  या  बड़ा  अफ़्सर  यदि  ag  करप्ट  है
 तो

 कोशिश  करता  ।  व्यापारी  नहीं  चाहता  कि
 आपका  काम  नहीं  चल  सकता  |

 रुपया  लेकिन  मुश्किल  यह  है  कि  नहीं  दे

 तो  उस  की  चीज़  स्टेशन  पर  पड़ी  सड़  जाय  ।  फिर  दूसरा  उदाहरण  मेंने  देखा  सन्

 उनका  हजा रो  का  नुक़सान  होता  है  तो  सौ
 १९३८  में  फ्रंटियर  में  जब  हमारे  खां  साहब

 दो  सौ  रुपया  दे  देते  ह  ।
 वहां  के  चीफ़  मिनिस्टर  थे  तो  उन्होंने  एक

 जब  तक  श्राप  लोगों  की  सुविधा  की  बात  एलान  किया  था  कि  जिस  को  भी  कंप्लेंट

 नहीं  कीजियेगा  यह  घूस  बन्द  नहीं  हो  सकती  ।  करना  मकर  दिन  को  गमक  जगह  जाकर

 जिस  महकमे  में  सुविधा  नहीं  है  वहां  घूस
 कप्म्लेंट  पबलिक्ली  te  |  कंप्लेंट

 ज्यादा है
 ।

 पोस्ट  आफ़िस के  महकमे  में  घूस  करने  वाले  को  यह  राहत थी  कि  उस  पर कोई
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 मुकदमा  न  चले  ।  लोग  जाते  थे  शर  ग्लानि
 श्रानरेबुल  मेम्बर  तक़रीर  को  जारी

 अपनी  श्रॉफ़दीया  करप्शन  रखना  चाहें  तो  वह  कृपया  इस  बिल

 सब  बातें  उनको  कहते  थे  ।  उस  की  इंक्वायरी  ऊपर कुछ  कहें  ।

 होती  थी  या  नहीं  या  क्या  होता  था  यह  में  पंडित  डी०  एन०  तिवारी :  में  तो  इस

 नहीं  कह  सकता  ।  लेकिन  एक  तरीक़ा  उन्होंने
 कानून  को  बनाने  का  जो  असली  मक़सद  है  उस

 अख्तियार  किया  करप्शन  को  दूर  करने
 के  बारे  में  कह  रहा  था  ।  यह  क़ानून  हम  केवल

 का
 ।

 तो  में  आप  से  कहूंगा  कि  श्राप  क़ानून

 दो  चार  दस  वर्ष
 क़ानून  की  किताब  में  रखने  के  लिये  नहीं  बना

 इस  क़ानून  के  बनाने  का  हमारा  एक

 या  बीस  ag  कर  दीजिये  |  लेकिन हम  लोगों
 खास  मक़सद  है  ar  वह  यह  है  fe  इस

 का  जो  अनुभव  है  उस  से  हम  यही  जानते  हैं
 क़ानून  के  ज़रिये  हमारे  देश  में  घूसखोरी  रुक

 कि  घूस  देने  में  बड़े  बड़े  areal  मुश्किल  से  जाय  प्रौढ़  रिश्वत  लेना  देना  दोनों  are

 ही  पकड़े  जाते  हे  बौर  प्यार  पकड़े  भी  गये
 हो  जायें  में  वह  मक़सद कसे  सिद्ध

 तो  बोगियों  इनफ्लूऐंसेज़  काम  करते  हे  जिन
 होगा  इस  पर  बोल  रहा  था  ।

 को
 वजह  से  मुकदमे  चल  नहीं  पाते  ।

 ५  पृ०  सभापति  वह  तो  आपने

 फ़रमा  अब  श्राप  इस  बिल  के
 ड्राप  इसको  क़ानून  बना  में

 फरमायें  कि  उस  बिल  का  क्या  असर  है  |

 उसका  विरोध  नहीं  लेकिन  एक

 बात  का  ग्र वश्य  ध्यान  रखना  चाहिये  कि  पंडित  डी०  एन०  तिवारी  :  श्रीमान

 का  जो  मक़सद  है  करप्शन  रोकने  FT  में  तो  एक  लेमन  कोई  वकील  नहीं  जो

 में  बिल  के  लीगल  इम्पलीकेशन्स  में  जाऊं कौर  घूसखोरी  एक  दम  बन्द  करने

 वह  पूरा  होता है  या  नहीं  प्राकार  बतलाऊं  शौर  बतलाऊँ  कि  इस  बिल  पर  क्या

 कि  ary  सर्विसेज  इतनी  करप्ट  हो  गई  हैं  पड़ता  है  |  लेमन  की  हैसियत  से  में  बिल  की

 कि  वह  ज़बरदस्ती  किसी  न  किसी  प्रकार  जो  दफ़ा  तीन  हे  उसी  पर  तो  बोल  रहा  हूं

 घूस  लेने  का  प्रबन्ध  कर  ही  लेती  हें
 और

 हम
 कि

 उसमें  जो  आपका  मक़सद  है  वह  कामयाब

 नहीं  होगा  क्योंकि  जब  तक  श्राप  उस  धारा दिन  पर  दिन  गिरते  ही  जा  रहे  हें  ।  शर  यह

 समझ  बैठना  कि  हमारी  सर्विसेज  अच्छी  होती  में  यह  न  साफ़  कर  दें  कि  जो  किसी  कारणवश

 जा
 रही  फुस्स पे  राडाइस  में  रहना है  |  जबरन  घस  देता  है  उस  पर  मुकदमा  न

 तब  तक  उन  बेचारे  मामूली  आदमियों को

 सभापति  महोदय :  शांति |
 जो  घूस  देने

 पर  मजबूर  होते  बड़ी  तक़लीफ

 मं  प्रानरेबल  मे स्वर  को  बीच  में  रोकना  नहीं  दिक्कत  का  सामना  करना  पड़ेगा  |

 लेकिन  वह  खुद  ही  फ़रमाते  राज  हमारी  सर्विसेज  में  काफ़ी  करप्शन

 हूँ  कि  उन्हें  बिल  पर  कुछ  नहीं  कहना  है  ।  मौजूद  कौर  जसा  fe  कुछ  लोगों

 की  यह  धारणा  है  कि  हमारी  सर्विसेज  स्वराज्य इस  समय  हाउस  के  सामने  यह  बिल  सिलेक्ट

 कमेटी  से  वापस  होकर  है  भ्र ौर  इस  प्राप्ति  के  बाद  से  अच्छी  होती  चली  जा  रही

 लिये  fas  इस  बिल  के  ऊपर  ही  इस  समय  हैदर  हमारे  देवा  का  नेतिक  स्तर  ऊंचा  होता

 बहस  हो  सकती  जो  श्राम  मजमून
 कि  चला  जा  रहा  में  इससे  सहमत  नहीं  हूं

 किस  प्रकार  से  रिश्वतखोरी ate  करप्शन  बल्कि  मेरी समझ  म  तो  ठीक  इसका  उलटा

 को
 रोका  उस  के  ऊपर  झ्रानरेबुल  मेम्बर  होता  जा  रहा  है  ।  इसलिये  मुझे  इस  बिल  के

 ने  बहुत  कुछ  फरमा  दिया  है
 ।

 wa  नगर
 संबंध  में  यद  कहवा  है  पौर  होम  मिनिस्टर



 ३८०१  ६. |  ५ वि  1.0  ङ्घ  २९  जुई  ९५२  विधेयक  ३८०२

 डी०  एन०

 साहब  से  इतना  a  करना  है  कि  वे  मेहरबानी  जिनके  द्वारा  श्राप  उन॑  व्यक्तियों  जिन्होंने

 करके  इस  कानन  में  एसा  सेफगाड  रक्खें  कुछ  रुपय  रिश्वत  के  साथ  में  दिये  क्षमा

 जिस  से  ऐसे  गरीब  लोगों  जिनको  जबरन  कर  सकते  कौर  उस  प्रकार  बंच  सकते

 घस  देना  पड़ती  रक्षा  हो  सके  श्र  वह  मं  नहीं  समझता  कि  इस  विधेयक  के  पारित

 सताने  जा  सकें  ।  बसे  मूझे  इतना  ही  हो  जाने  से  हमारा  कोई  रोक  सिद्धांत  भंग  होगा

 करना है  |  म  इसका  समथन  करता  है  ।

 श्री  य०  एस०  दबे
 गृह  काय॑  तथा

 राज्य  मंत्री
 में  विधेयक  के

 इस  विधेयक  का  उद्देश्य  बिल्कुल  तथा

 सिद्धांत
 का  समान  करना  चाहता  ह  |

 संक्षिप्त  है  ।  बख्शी  ठेकचन्द  समिति  अपनी

 प्रस्तुत  विधेयक
 के  विरोध  में  कुछ  सज्जनों

 रिपोर्ट  में  यह  सिफारिश  की  थी  कि  रिश्वत
 द्वारा  यह  कहां  गया है  कि  किसी  आरोप

 दिया  जाना  भी  अपराध  बना  दिया  जाना
 लगाये  गय ेव्यक्ति  पर  पनी  निर्दोषता  सिद्ध

 करनें  का  भार  रखना  बिधि  के  सामान्य
 चाहिये  ।  संसद  ने  समिति  की  उक्त  सिफारिश

 को  स्वीकार  कर  लिया  हैं  तथा  रिश्वत  दिया
 सिद्धांतों  के  भ्र नकल  नहीं  होगा  ।

 मझे  यह  कहना  है  कि  यदि  श्राप  समाज  में

 जाना  मूल  अपराध  बना  दिया  गया  हैं  |

 प्रचलित  ऐसी  बुराइयों  को  निकाल  फकना  बेईमान  भ्रष्टाचार  निवारण  अधिनियम  की

 चाहते  हैं  तो  आपको  ऐसे  विशिष्ट  उपाय  धारा
 ४

 में  यह  उपबन्ध  है  कि  यदि  रिश्वत

 करने  ही  होंगे  ।  उत्तर  प्रदेश  लेने  वाले  ने  किसी  से  कोई  ऐसी  चीज  स्वीकार

 शुल्क  प्रीमियम  में में  भी  ऐसे  ही  उपबन्ध  हैं  ।  की  हूं  जो  उसकी  हैसियत  के  प्रैक्टिकल  तो

 जब
 श्राप  यह

 मान
 चुके  हँ  कि  रिश्वत  देने  न्यायालय  यह  समझ  लेगा  कि  ag  चीज

 भी  उतना  ही  दोषी  है  जितना  कि  रिश्वत  रिश्वत  के  रूप  में  ली  गई  है  अब  यही  उप

 बन्ध  रिश्वत  देने  वालों  पर  भी  लाग  होना लेने  तब  आपको  यह
 भी

 स्वीकार
 क करना

 चाहिये  कि  अपनी  निर्दोषता  सिद्ध  करने  का  चाहिये  |  यहीं  कोई  व्यक्ति  एक  हीरे  का  हार

 काम  रिश्वत  देने  वालें  का  भी  होना  चाहिये  ।  किसी  ऐसे  सरकारी  कर्मचारी  के  पास

 जाता  है  जो  ३००  रुपये  प्रति  मास
 में  कि  यह  उपाय  भो  पर्याप्त

 प्राप्त  कर  रहा  हो--और  स्थिति  यह  हो  कि
 नहीं  फिर

 भी
 भ्रष्टाचार  को

 दूर  करने  उस  भेंट  का  औचित्य  से  कोई  सम्बन्ध  न  zt——
 में  यह  सहायक  श्रव्य  होगा  |  कुछ  व्यक्तियों

 उस  दशा  न्यायालय  प्रमाण  के  रूप  में
 द्वारा  यह  कहा  गया  है  कि  लोगों  की  तो  रिश्वत

 देने  के  लिए  मज़बूर  किया  जाता  हैं  ।  कभी
 यह  समझ  लेगा  कि  यह  हार  रिश्वत  दिय  जाने

 के  लिए  अभिप्रेत  था  ।  संशोधक  विधेयक  में
 कभी  सरकारी  कर्मचारी  लोगों  पर  अ्रनचित

 केवल  इस  उपबन्ध  के  निविष्ट  किये  जाने  की
 aaa  डालते  है  शौर  उनसे  पेसा  ऐंठते  ह  ।

 व्यवस्था  है  ।

 ऐसी  कार्यवाही  के  लिये  भारतीय  दंड  विधान

 में  पहले  से  ही  अ  लग  उपबन्ध  मौजूद  है  ।  परन्तु  मेरे  माननीय  मित्र  नें  एक  पुस्तक  मैं

 इसे  विधेयक  का  आधार  तो  बिल्कुल  सादा  से  कुछ  उद्धरण  दिये हें  -।-  पुस्तक कौन

 सो  है--रिश्वत  देने  वाला  तर  रिश्वत  लेनें
 सी  है

 ?
 यह  है दण्ड  विधान  के  प्रारूप  के

 वाला  दोनों  ही  दोषी  है  फिर  दंड  विधि  निर्मात  की  मल  रिपोर्ट  ।  ड  विधान  के

 संशोधन  अधिनियम  अलग  उपबन्ध  .  हैं  बल्कि  के  के  जो
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 मैकाले  द्वारा  जबकि  वह  ३५  वर्ष  का  उन  व्यक्तियों  को  तथा  उन  कठिनाइयों  को

 तैयार  किया  गया  था  ।  उसने  एक  दंड  विधान  ध्यान  में  रखते  हुए  बनाया  जा  रहा  है  ।  ...

 का  प्रारूप
 तैयार  किया  था  जिसमें  २५  वर्ष

 हमें  ऐसे  रिश्वत  देने  से

 बाद  परिवर्तन  किये  गये  थे-उसे  काफी  संबोधित
 सहानुभूति  नहीं  दिखलाना  चाहिये  ।  वे

 किया  गया  था--और  fiat  कहीं  वह  हमारा
 रिश्वत  लेने  वालों  के  विरुद्ध  गवाही

 दण्ड  विधान  बनाया  गया  था
 ।

 तो  उन्होंने  नहीं  देंगे  क्योंकि  उनका  काम  कोई  एक  ही

 उस  प्रारूप  के  निर्माताओं  की  रिपोर्ट  में  से  व्यक्ति  को  भ्रष्ट  करने  का  थोड़ा  ही  होता
 कुछ  उद्धरण  दिये  ।  यह  पुस्तक सन्  १८३७

 वे  तो  एक-एक  कर  के  विभाग  सभी

 में  छापी गई  थी  ।  यह  उस  समय  बात
 चारियों को  भ्रष्ट  करते  हैं  ।  यदि  किसी

 हैं  जब  महारानी  विक्टोरिया  ने  १९  वर्ष  की  एक  के  विरुद्ध  गवाही  दे  दें  कि  उन्होंने  किसी
 अवस्था  में  इंग्लैण्ड  का  राजसिहासन  संभाला

 को  रिश्वत  दी  है  तो  इसका  परिणाम  यह
 था  ।  अब  इन  ११५  वर्षों  में  तो  न  जाने  क्या  होगा  कि  एक  पदाधिकारी  को  दंडित  करवा

 क्या  बातें  हो  गई  हैं
 ।

 देश  का  संविधान  ही
 कर  फिर  वे  किसी  और  को  रिश्वत  नहीं

 बदल
 गया

 है  ।  उस  समय  तो  देश  में  ईस्ट  दे  सकेंगें  और  उनका  कारबार  ठप  जायेगा  |

 इंडिया  कम्पनी  का  शासन  था  ।
 में  इन  सब  बातों  की  यहां  चर्चा  नहीं  करना

 चाहता  |
 एक  माननीय  सदस्य

 इस  चर्चा  में  एक  बात  की  उपेक्षा  की  गई

 है--उसी  की  ओर  ध्यान  नहीं  दिया
 गया  है  ।

 डा०  कॉलेज  :  मानव  प्रकृति  वैसी  ही  रहती  मान  लीजिये  सरकार  या  पुलिस  सुपरिटेंडेंट

 यह  में  जानता  हूं  ।  परन्तु  इससे  हमें  या  जिला  मजिस्ट्रेट  किसी  के  विरुद्ध  अभियोग

 कोई  विशेष  मतलब  नहीं  है  ।
 चलाता  हैं  ।  तो  आप  को  यह  मानना  चाहिये  कि

 उन  में  कुछ  तो  सामान्य  बुद्धि  है  ही  ।  यदि

 लोगों  {—st  पर  अनुचित  दबाव  डाल
 कर--रुपया  ऐंठने  प्रवृत्ति  बराबर  जारी

 उससे  दबाव  डाल  कर  रिश्वत  ली  गई

 तो  कौन  ऐसा  wea  टिकता  कि  उस  पर  मुकदमा
 रही  परन्तु  यह  भी  याद  रखिये  कि  लोगों

 चलाता  और  रिश्वत  देने  वाले  को  गवाह  के
 को  पथभ्रष्ट  करने  का  कार्य  बड़े  पैमाने

 पर  पुलिस  राज्य  के  लोकहितकारी राज्य  बन
 रूप  में  पेश  करता

 ।
 उस  पर  मुकदमा  तो  केवल

 उसी  दशा  में  चलाया  जाता  जब  कि  वह
 जाने  के  बाद  ही  शुरू  हुआ  है  ।

 वार  रुपये  की  छोटी-छोटी  राशि  रिश्वत  के
 खुद  लोगों  को  रिश्वत  दे

 कर  बिगाड़ता  है  ।

 ऐसी  fra  देनें  वाले  लोग
 बहुत  बड़े-बड़े

 रूप  में  देने  वालों  के  बारे  में  तो  मुझे  इतनी
 होते  हैं

 ।
 मामूली  रिश्वत  देने  वालों  पर  तो

 चिता  नहीं  &  जितनी  कि  ऐसे  लोगों  के  बारे  में

 जो  दस-दस  हजार  या  बीस-बीस  हजार  की

 गई  मुकदमा  नहीं  चलाने  जा
 रहा  है  ।  इस

 विषय  पर  हम  काफी  चर्चा  कर  चुके
 रकमें  रिश्वत  में  देते  हैं  हो  सकता

 में  सदन  का  समय  इस  पर  नष्ट  नहीं
 जैसा  कि  मेरे  एक  माननीय  मित्र  ने  भी

 वे  पकड़ाई  में
 न  आ

 सकें
 ।

 एक  वकील  होने  के

 करूंगा  |

 नाते  में  यह  जानता  हूं  ।  कभी-कभी  रिश्वत  इस  विधेयक  का  उद्देश्य  बहुत

 देने  वालों  को  पकड़ना  टेढ़ी  खीर  भी  हो  जाता

 परन्तु  यहीं  खतरा  है  जिसका  हमें  सामना  पर  लागू  विधि-नियम  या  साक्ष्य:निंध म  अब

 करना  हैं  ।  तो  यह
 विधान  विशेष

 रूप  से
 रिश्वत  देने  वालों  पर

 भी  लागू
 किया  जाये  ।
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 [To  काटजू

 खंड  २  विधेयक  का  अंग  बना  लिया  गया  ।

 कर  दिया  गया  है--सदन जानता  है  कि  सन्  खड  -धारा  आदि  का

 १९४७  में  भ्रष्ट  पदाधिकारियों  को  सजा  देने

 के  लिए  एक  नया  अपराध  बनाया  गया  था  ।
 सभापति  महोदय  :  माननीय  सदस्य  श्री

 पी०
 टी०  चाको  नें  एक  संशोधन  की  सुचना

 उसके  यदि  किसी  व्यक्ति  पर  उसकी

 हैसियत  से  अधिक  सम्पत्ति  या  धन  हो  तो
 दी  हू  ।  यह  संशोधन  नियमानुकूल नहीं  है

 उसके  बारे  में  यह  समझ  लिया  जाता  हे  कि
 करने  की  अपेक्षा  की  गई

 यह  सम्पत्ति या  धन  अवैध  रूप  से  प्राप्त  किया

 गया  है  और  उस  व्यक्ति  को  दण्ड  दिया  जा  श्री  पी०  टी०  चाको  :  यदि  संशोधन

 सकता  है  ।  एक  उच्च  न्यायालय  नें  यह  निर्णय  नियमानुकूल नहीं  भी  तो  भी  मुझे  खंड

 दिया  था  कि  यदि  कोई  व्यक्ति  दण्डनीय  का  विरोध  करने  का  तो  हुर्ले  है  ही  |

 चार  का  अपराधी  हे  तो  उसके  विरुद्ध  सभापति  महोदय
 :

 यह  तो  दूसरी  बात  है  |

 नीय  विश्वासघात के  मुकदमा  नहीं  पहले  में  इस  खंड  २  के  संशोधनों  को  ही  ले

 चलाया  जा  सकता  ॥  इस  निर्णय को  ठीक  रहा  यदि इस  पर  कोई  संशोधन न  हों  तो

 नहीं  समझा  गया  है  ।  एक  संशोधन  तो  माननीय  सदस्य  इस  पर  बोल  सकते  हैं  ।

 उस  स्थिति  को  ठीक  करने  के  लिए  हे  ।  दूसरे  में  उन  से  कहूंगा  कि  कृपया  वह  पहले

 संशोधन  इस  विषय  में  हें  कि  इन  दण्डनीय
 कही  गई  बातों  को  न  दुहराएं  ।

 भष्टाचार  के  मामलों  में  कौन  जांच  करेगा  |

 मूल  अधिनियम  में  तो  यह  उपबन्ध  है  कि  जांच  श्री  पी०  टी०  में  जो  बात  स्पष्ट

 ज्येष्ठ  पुलिस  अधिकारियों द्वारा  की  कर  देना  चाहता  हं  वह  यह  है  कि  भारतीय
 जो  डिप्टी  सुर्पारेटेंडंट आफ  पुलिस  के  दर्जे  के  दण्ड  विधान  में  ऐसे  व्यक्तियों  में  जिन्हें  रिश्वत

 भिन्न-भिन्न  राज्यों  में  इस  दर्जे  के  देने  के  लिए  मजबूर  किया  जाता  है  और

 कारियों  को  भिन्न-भिन्न  नामों  से  पुकारा  जादा
 ऐसे  व्यक्तियों  में  जो  सरकारी  कर्मचारियों

 है  ।  अतएव  हमने  उसकी  व्यवस्था  की  को  रिश्वत  स्वीकार  करने  के  लिए  विवश  करते

 इस  विधेयक  में  और  कुछ  नहीं  है
 ।  हू  भेद  रखा  गया  है  ।  मेरे  कुछ  माननीय

 मित्र  कह  रहे  थे  कि  हमारे  दण्ड  विधि  संशोधन
 में  सम्मान  पूर्वक  यह  अनुरोध  करूंगा  कि

 विधेयक में  धारा  १६५क  को  स्वीकार कर
 मेरे  इस  स्पष्टीकरण के  बाद  सदन  को  इस

 विधेयक  को  पारित  करने  में  अधिक  समय  लेने  मात्र  से  यह  परिणाम  निकलता है  कि

 हम  ने  यह  सिद्धान्त  भी  मान  लिया  है  कि  रिश्वत
 नहीं  लेना  चाहिये  ।  १०-२० मिनट  के  अन्दर

 देने  वालों  को  भी  दण्ड  मिलना  चाहिये  ।  परन्तु
 ही  इसे  पारित  कर  के  निबटा  दिया  जाना

 चाहिय े।
 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  ऐसा  नहीं  है  ।  धारा

 १६५क  के  अन्तर्गत  रिश्वत  देने  या  देने  का

 प्रयत्न  करने  वाले  प्रत्येक  व्यक्ति  को  दण्ड सभापति  महोदय  wet यह  है  कि

 निवारक  अधिनियम  नहीं  दिया  जा  सकता  क्योंकि  उस  धारा  में

 को  अग्रेतर  संशोधित  करने  वाले  तो  केवल  धारा  १६१  तथा  १६५  के  अन्तर्गत

 विधेयक  पर  विचार  किया  जाये
 ग  अपराध  की  प्रेरणा  देने  पर  दण्ड  दिये  जाने  की

 व्यवस्था है  ।  धारा  १६५क  के  पारित  किये
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ  |

 जाने  के  बाद  भी  हमने  दों
 प्रकार

 के
 र्व
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 देने  वालों  के  बीच  भेद  बनाये  रखा  धारा  महोदय  से  निवेदन  करने  का  समय  नहीं  है  ।

 पक  के  अधीन--जेसी कि  पहले  भारतीय  यदि  श्राप  खंड
 ४

 पर  बोलना  चाहते

 दण्ड  विधान में  भी  व्यवस्था  थी--केवल  भ्रापकों अवसर  दिया  जायेगा

 अपराध  की  प्रेरणा  दंडनीय  है  ।  धारा  १६५क
 को  विनती  मिश्र  एक  लफ्ज़  श्रानरेबेल

 के  पारित  किये  जाने  के  पहले  भी  अपराध
 होम  मिनिस्टर  साहब  ने  फ़रमाया  है

 की  प्रेरणा  धारा  ११६  तथा  Qo RAAT के  अन्तर्गत
 इसमें  डी०  एस०  पी०  जांच  करेगा ।  मेरी

 देण्डनीय  थी  ।  धारा  १६५  क  के  जरिये  तो

 हमने इन  दोनों  को  एक  कर  दिया  है  ।  विधि

 प्रार्थना  हे  कि  इस  में  डी०  एस०  पी०  जो

 पुराने  हूं  उन  को  न  रखा  जाये  ।  वह  लोग
 सम्बन्धी  स्थिति  तो  यों  ही  त्यों  रही है  ।

 नीचे  से  उठ  कर  ऊपर  सब  इन्स्पेक्टर

 में  समझता  हूं  कि  सभी  लोग  यह  शौर  इन्स्पैक्टर  से  डी०  एस०  पी०  बन

 कार  करेंगे  कि  रिश्वत  लेने  वाला  तो  प्रत्येक
 xn  अब

 इस  लिये  उन  की  शुरू  से  ही  घूस  लेने  देने  की

 दशा  मं  अपराधी  होता  परन्तु  रिश्वत  भारत  पड़ी  हुई  है  ।  में  चाहता हं  कि  इस में

 देने  वाला  कभी  कभी  निर्दोष  भी  होता  हैं  ।  नये  पुलिस  सर्विसਂ  के  लोगों  को

 भारतीय  दण्ड  विधान  में  इन  दो  प्रकार  के  जाँच  का  काम  दिया  जाय  ;  यह  बड़ी  ज़रूरी

 रिश्वत  देने  वाले  व्यक्तियों  में  भद  रखा  चीज़  क्योंकि  अंग्रेज़ों  के  ज़माने  के  लोग

 गया  धारा  तक  को  पारित  करते  डी ०  एस०  पी०  वर रह  बने  उन  की  आदत

 समय  भी  इसमें  कोई  फेरबदल  नहीं  की  गई  खराब  पड़  गई  जो  वकील  लोग  वह

 हू  ।  इस  खंड  ३  द्वारा  क़ानून म  एक  इस  सम्बन्ध  में  काफ़ी  जानते  हें  कि  कया

 महत्वपूर्ण  परिवर्तन  किया  जा  रहा  खराबी  gat  करती  है  ।  इस  में  इतना  सुधार

 इसका  क्या  प्रभाव होगा  ?  इससे तो  केवल  कर  दिया जाय

 रिश्वत  लेने  वालों  का  बचाव  रिश्वत

 देने  वालों का  चाहे  उन्हें  शिकार  ही
 सभापति  '  महोदय  :  शान्ति  ।

 as  ४  का  विषय  तो  बिल्कुल  भिन्न
 क्यों  न  बनाया  गया  हो  ।  मेरा  निवेदन

 यह  है  कि  सदन
 को  इस  खण्ड  इसके  उसका  इससे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  हू

 परिणामों  देखते  पर्याप्त  गम्भीरता  wet  यह  हे  कि  :

 से  विचार  करना  चाहिये  ।  ४  विधायक  का  att  बने  ग्

 सभापति  महोदय  प्रश्न  यह  है  कि

 ~

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खण्ड  ३  विधेयक  का  aa  बने  0.0
 खंड  ४  विधेयक  का  aa  बना  लिया

 प्रस्ताव  स्वीकृत  gat  ।  गया  ।

 खण्ड  ३  विधेयक  का  अंग  बना  लिया  खंड  -न  धारा  ५-क  आदि  का

 गया
 निवेदन )

 खड़  Y--  ५  आदि  का  संशोधन  डा०  काटजू  :  मेरा  एक  शाब्दिक
 श्री  विभूति  मिश्र

 व  :  धन  हैं  ;  श्रीमान  |

 हम

 मानि  ा

 रियाया

 हू  ।  उन्होंने  कहा  हूँ  .  .  में  प्रस्ताव करता  हूं  कि

 सभापति  महोदय
 :

 तन्ती  |  पृष्ठ  २,  पंक्ति  १६  में  the

 हम  खड़
 ४  पर  विचार कर  रहे  यह  मंत्री  inspectorਂ  के  स्थान  पर
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 po.  IOC lic  0.  1cer  डा०  काट  :  मं  ने  जो  aif  wee

 अधिकारीਂ  झ्रादिष्ट  किया  जाये  ।  उठाय उठाना  @,  उसके  अधीन  रहते  हुये  मुझे

 कोई  भी  प्राप़्ति  नहीं  हे  ।  रिश्वत  देने  वाला स्राव  स्वीकृत  ह्री  ।

 हलफ़  से  बयान  दे  ।  धारा  EX-h  जोड़
 खड़  ४  संशोधित  रूप  विधेयक

 दी  जायें  ।
 का  वर्ग  बना  लिया  गया  |

 खंड  ्  विधेयक  का  तग  बना  लिया  सभापति  महोदय  :
 माननीय  मंत्री  को

 गया  कोई  ग्रा पत्ति नहींहै नहीं  है  ।  माननीय  सदस्य

 नया  खड़  ७
 ंदयोधन प्रस्तुत कर  सकते  हैं  ।

 श्री  एम०  एल०  में  प्रस्ताव  करता
 सभापति म महोदयਂ

 :
 एक  संशोधन  एक

 हूं  कि  पृष्ठ  २  पंक्ति  २८  निम्न
 बा  ल  ल  erase  ।

 जोड़ाਂ  जाय

 डा०  काट  यह  संशोधन

 अनियमित है
 cc?  Amendment  of

 Section  Act  ह  of
 सभापति  महोदय  माननीय  1947  —In  section  7

 सदस्य  का  FB  कहना  है
 ?

 of  the  principal  fAct

 थी  एम०  एल०  अग्रवाल  after  the  word  and

 मान  section a  ज़िला  बरेली--पूर्व )  figures  165

 में  समझता  हं  कि  यह  नियमानुकूल  है  |  the  words,  figures  and

 मेरे  विचार  में  यह  धारा  अभियुक्त  letter  ‘or  section

 के  लिये  लाभदायक हें  ।  क्योंकि  धारा  2X  shall  be  inserted.”’

 सभापति  महोदय  हमें  यहां  इस  बात
 (“9  229.0  का  afafam

 से  मतलब  नहीं  है  ।  आपत्ति  तो  यह  की  गई  2,  धारा ७  का  संशोधन--मल

 हैं  कि  संद्योधंक  विधेयक  धारा  ७  से  संगत
 ta  नाम  की  धारा  ७  में  धारा

 नहीं  |  प्रभाव  माननीय  सदस्य  को
 १६  दाब्द  तथा  अंकों  के

 धन  प्रस्तुत  करने  का  हृदय  नहीं  है  ।
 हवा  घारा  a8 Gan)  झक

 तथा  अक्षर  निविष्ट  किये  जायेंगे  ' श्री  एम०  एल०  अग्रवाल :  मेरा  निवेदन

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 यह  है  कि  नई  धारा  एक  दंड  विधि

 )  अधिनियम  में  संशोधन  किये
 नया  खंड  ७  पित्रैक  का  रंग  बना  लिया

 के  प्ररिणामस्वरूप  जोड़ी  है  |
 गया  |

 भष्टाचार  निवारक  अधिनियम  में  इस  घारा
 का  जोड़ा  जाना  है  ।  इसी  प्रकार  खंड  2  विधेयक का  aa  बना  लिया

 यह
 खंड  इस

 विधेयक
 में  भी  गया  |

 जोड़ा
 जाना  चाहिये  तथा  म  ara  करता

 g  किर
 गृह  म मंत्री  को  इस  संशोधन  को  स्वीकार  नाम  तथा  अधिनियम  सुत्र  विधेयक

 करने  में  नही ंहोगी  ।  के  रंग  बना  लिये  गये  |
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 डा०  काटजू
 :
 में  प्रस्ताव  करता  हूं

 कि  :  उपस्थित  होगी  जब  उपबन्ध  लागू

 संशोधित  रूप  होंगे  ।  जब  इसमें  रिश्वत  की  कोई  स्पष्ट

 पारित  किया  जाये  ह  परिभाषा  ही  नहीं  तो  उस  दशा में  चार

 ब्या  रात  से  ले  कर  हजार  रुपये  तक  की  रिश्वत
 सभापति  सहोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  gu

 किः
 देने  वाले  सभी  व्यक्तियों के  विरुद्ध  कार्यवाही

 संशोधित  रूप  की  जा  सकती  है  ।  इससे

 पारित  किया  जाये  ।''  जो  एक  अध  रुपया  या  चार-पांच  शायाने  देकर

 अरपना  काम  कराते  बड़ी  मुसीबत  में  पड़
 श्री  रघबय्या  :  इस  विधेयक  जायेंगे

 के  पारित  होने  से  पहले  में  दो-तीन  ऐसी  बातों

 की  चर्चा  करना  चाहता  जिनकी  ax
 मैँ  ने  अभी  जिस  पुस्तिका का  निर्देश

 किसी  भी  सदस्य  ने  निर्देश  नहीं  किया  है  |  किया  उसमें  करोड़  रुपये  की  रिश्वत

 उस  दिन  मुझे  नामक  एक  के  मामलों  का  उल्लेख  है  ।  इनमें  से  कुछ

 छोटी  सी  पढ़ने  का  झ्र वसर  मिला  मामलों  की  चर्चा  तो  में  अपने  पहले  भाषण

 था  ।  इस  पुस्तिका  में  बहुत  से  ऐसे  मामलों
 में  कर  चुका हूं  ।  एक  प्रौढ़  मामला  हे  जिसमें

 की  चर्चा  की  गई  है  जिनमें  अभियुक्त  छोड़  मुक़दमा  चलाने  का  श्रादेश तो तो  दे  दिया  गया

 दियें  गये  हैं  ।  प्रायः  देखा  जाता  है  कि  रिश्वत
 परन्तु उस  अ्रादेश का का

 पालन  नहीं

 लने  वाले  स्पेशल  एस्टैब्लिशमेंट  जब  दशा  ऐसी  है  तो  जनता  तथा  सरकार

 के  साथ  मिल  जाते  हे  कौर  इस  प्रकार  वे  छोड़  का  यह  ग्तिव्य  हो  जाता  है  कि  वे  इस  बात  का

 दिये  जाते  हू  ।  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  प्रयत्न  करें  कि  देश  में  भष्टाचार  न  इसके

 न  तो  इस  विधेयक  में  atc  न  ही  दण्ड  विधि  लिये  जनता  तथा  सरकार  दोनों  को  ही

 विधेयक  में  कोई  ऐसा  खंड  क़दम  उठाने  हैं  ।  में  देखता  हुं  कि  इस  विधेयक

 रखा  गया  जिसमें  रिश्वत  लेने  वालों  के  में  या  इससे  पहले  पारित  किये  गये

 स्पेशल  पुलिस  एस्टैंबिलशमट  के  साथ  मिल  निम  में  जनता  का  सहयोग  प्राप्त  करने

 ड जानें को  रोकने  s  लिये  उपबन्ध  किया  के  लिये  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  ।  भष्टाचार

 गया  हो  ।  निरोधक  समितियों  जैसी  सार्वजनिक

 दूसरी  बात  में  यह  कहना  चाहता  हूं  संस्थानों  के  सहयोग  के  लिये  तो  उपबन्ध

 कि  हम  ने  रिश्वत  देना  तो  अपराध  बना  किये  ही  जाने  चाहिये  थे  ।  इस  विषय  में

 दिया  परन्तु न  तो  मूल  अधिनियम  में  उनकी  सहयोग  अ्रत्यावश्यक  है  क्योंकि  ये

 कौर  न  ही  इस  संशोधक  विधेयक  में  जनता  की  समितियां  हैं  are  देश  से

 की  परिभाषा  की  गई  है  ।  माननीय  मंत्री  ने  चार  दूर  करने  का  काम  विधान  की  अपेक्षा

 अपने  प्रारम्भिक  भाषण  में  तथा  वादविवाद  जनता  की  समितियां  अधिक  प्रभावपूर्ण  ढंग

 के  उत्तर  नें  यह  कहा  था  कि  इस  विधान  के  से  कर  सकती =

 श्रन्तगंत  केवल  वे  व्यक्ति  करायेंगे  जो  स  कड़ों

 या  हज़ारों  रुपयों  की  रिश्वत  देते  वे  सभापति  महोदय  माननीय  सदस्य

 व्यक्ति  नहीं  जो  अपना  छोटे  छोट  कामों  को  को  ज्ञात  होना  चाहिये  कि  यह  विधेयक

 कराने  के  लिये  एक  दो  रुपये  रिश्वत  के  रूप
 का  तृतीय  वाचन  है  ।  इस  अक्रम  पर  हराकर

 में  देते  हूं  ।  इस  समय  तो  यह  बात  कह  दी
 विधेयक

 में  सुधार  करने  के  सुझाव  देना

 ठीक है  |  कठिनाई  तो  उस  समय  fade  होगा  ।  या  तो  वह  विधेयक  का

 428  PSD
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 महोदय

 समथन  करें  या  इसके  भ्र स्वीकृत  किये  जाने  are  अशिक्षित  व्यक्तियों  पर  ही  यह  क़ानून

 लाग  क्यों  करे
 ?

 मेरी  राय  में  तो  इन  शिक्षित
 के  पक्ष  में  नक  प्रस्तुत  करें  ।

 साधारण  लोगों  को  इस  विधेयक  के  उपबन्धों
 श्री  म  यह  नहीं  चाहता  कि

 से  कतई  रखा  जाय  ।

 इस  अवस्था  पर  विधेयक  में  कोई  नये  उपबन्ध

 सम्मिलित  किये  में  तो  केवल  यह  Sto  कागज  :  भ्र भी  हमने  जनसाधारण
 चाहता  हं  कि  द्  विधान  को  लागू  करते

 के  पक्ष  में  बड़ा  जोरदार  भाषण  सुना  ।  यदि
 समय  भष्टाचार  निरोधक  समितियों  तथा

 जनसाधारण  को  देने  के  लिये  विवाद
 जनता  का  प्रतिनिधित्व  करने  वालो  अर

 किया  जाता  है  तब  तो  वह  निस्सन्देह  हमारी
 अ्रसरकारी  संस्थानों  को  अधिक  मान्यता

 सहानुभूति का  पात्र  परन्तु यदि  वह  अपना
 दी  जाये  ।  इन  संध्या ग्र ों  का  मुख्य  प्रयोजन

 कोई  काम  करवाने  के  लिये  किसी  को  रिश्वत

 भ्रष्टाचार  दूर  करना  ह  |  केवल  स्पेशल
 देता  है  तो  एसी  स्थिति  में  हम  उसके  प्रति

 पुलिस  एस्टैब्लिशमेंट  तथा  अन्य  सरकारी
 उतनी  सहानुभूति  नहीं  दर्शा  सकते  ।  रिश्वत

 सूत्रों  पर  ही  frat  रहने  की  बजाय  सरकार
 लेने  वालों  art  रिश्वत  देने  वालों  पर  सदन

 इन  सरकारी  संस्थानों  पर  अ्रधिक  ज़ोर
 में  गत  दो  सप्ताहों  से  वादविवाद  चल  रहा

 दे  सकती है
 हूँ  ।  कभी-कभी  मझ  सरकारी  कर्मचारियों

 म  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  वास्तव
 की  सामान्य  निन्दा  सुन  कर  बड़ा  दुख  होता

 हू  ।  लोगों  को  उनकी  चर्चा  करना  बड़ा में  यह  बात  निंदनीय  है  कि  इस  विधान

 के  द्वारा  रिश्वत  लेने  वाले  को  भी  रिश्वत  अच्छा  लगता  हैं  ।  यदि  ऐसे  लोग  कोई  विदेशी

 ने  वाले  के  समान  ही  समझा  जा  रहा  है  ।  होते  तब  तो  हम  उन  से  नफ़रत  करते

 हमारे  देश  में  अपढ़  कौर  निरक्षर  परन्तु  वे  तो  हमारे  इस  सदन  में  ही  मौजूद

 लोगों  की  संख्या  शिक्षित  जनसंख्या  से  बहुत
 हू  ये  सब  भ्रष्ट  पदाधिकारी  हमारे  अपने

 सगे-सम्बन्धी तथा  मित्र  बन्ध  ही  हैं  ।  रिश्वत अ्रघिक  है  ।  एसे  निरक्षर  ar  प्रशिक्षित  लोगों

 पर  यह  क़ानून  लागू  करना  एक  दुख  की  बात  लेने  वालों  की  सामान्य  रूप  से  निन्दा  करने

 से  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  जब  तक  देश  में  ऐसे
 है  |  प्रशासन-व्यवस्था  को  सुधारने  की  बजाय

 हम  बेचारे  जनसाधारण  को  दंडनीय  व्यक्तियों  लोग  मौजद  tam  जो  रिश्वत  दे  कर

 काम  कराना  चाहते  तब  तक  यह  बनाई शामिल  करने  जा  रहे  हें  ।  में  तो  इसे  एक

 दुखद  विषय  ही  कह  सकता  हूं  ।  दूर  नहीं  की  जा  सकती--चाहे  एसे  लोग

 अमीर  हों  या  गरीब  ।  यह  बात  में  कितनी
 म॑  एक  बात  शौर  कहना  चाहता  हूं  ।  ी  बार  कह  चुका  हूं  ।  मजबूर  करके  रुपया

 सरकार  का  बराबर  यही  प्रयत्न  रहा  है  कि  लेने  की  बात  तो  जनसाधारण के

 भूस्वामियों  तौर  अरन्य  ऐसे  विषय  में  ही  में  एक  उदाहरण  देता  हूं
 |

 व्यक्तियों  जो  भ्रष्टाचार  करने  के
 art  अ्रापको  इलाहाबाद  की  बात  बतलाता  हू  ।

 तुर्णटेकरण  किया  जाये  ।  उसी  दिन  कुछ  वहां  चीज़ों  पर  चंगी  लगती  है  ।  तथाकथित
 लोगों  को  बिक्री  कर  से  मुक्त  कर  दिया  गया  |

 जनसाधारण  शहर  में  ककड़ी  लाता  हैं
 |

 अब  फिर  उन्हें  छोड़ा  जा  रहा  है  ।  में  गृह  मंत्री
 उसे  उस  पर  चूंगी  देनी  होती  है  ।  मान  लीजिये

 ay  नवे को  बहुत  से  ऐसे  मामले  बता  सकता  हूं  जिनमें  उसे  दो  चूंगी  के  देने  हें  ।  वह  क्या
 मर  पाठकों  को  छोड़ा  गया  ।  हम  इन  गरीब  aro  है  कि  चंगी  ज  को  दो  पैसे  दे  देता
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 एक  ककड़ी  पकड़ा  देता  है  कौर  अपना  इस
 रुपये

 सेअपना ऋण
 ऋण  चुका  दूंगा

 ।

 रास्ता  लेता  है  ।  उस  ने  एक  ककड़ी  देकर  यदि  उक्त  इंस्पैक्टर  शादी  योग्य  चप्  का

 चूंगी  के  छे  पैसे  बचा  लिये  ।  तो  वह  ae  होगा तो  stated  उससे  अपनी  लड़की

 नहीं  है  ।  सामान्य  निर्वाचन  से  हमने  एक  का  विवाह  करना  चाहेगा  ।  यह  हालत  हूँ

 सबक़  लिया  ह  कि  जिसका  जिस  पर  हमें  बड़ी  निष्पक्षता  से  विचार  करना

 कि  में  att  am  यहां  प्रतिनिधित्व  करते  चाहिये  ।

 बुद्धिमान  है  ।  साढ़े  सत्तरह  करोड़

 दातों  में  से  कोई  सात  करोड़  ने  मतदान
 एक  साधारण  व्यक्ति

 गांव  के  पटवारी  पर  जाता हैे  कौर  उसने
 किया  ।  ये  सामान्य  लोग  लोक  कल्याण  की

 महत्वपूर्ण  समस्यायें  पर  अपनी  राय  देने  खाते  में  एक  इंदराज  करने  के  लिये  कहता

 है  ।  पटवारी  का  वेतन  १४  रुपये  प्रति  मास
 के  योग्य  हूं  ।  सब  बातों  में  तो  उन्हें  सामान्य

 बुद्धि  प्राप्त  परन्तु जब  रिश्वत  देने  का  gut  करता  शायद  महंगाई  का  भत्ता

 सवाल  सामने  भ्राता  है  तब  श्राप  यह  कह  देते

 मिला  कर  wa  ५०  रुपये  मिलते  होंगे  ।  तो

 मान  १४५  रुपये  लेने  के  लालच
 हैं  किवे  निर्दोष  हैँ  और  उन्हे  माफ़  कर

 जाना  चाहिये--उनके  विरुद्ध  में  प्रा  जाता  हूँ  ।

 योग  नहीं  चलाया  जाना  चाहिये  ।  में  रिश्वत
 भ्रतएव  sat  के  लिये  हम  जनता

 देने  वालों
 या

 रिश्वत  लेने  वालों के  पक्ष  की  राय  रिश्वत  के  विरुद्ध  संगठित  करे ं।

 में  या  विरोध  में  कोई  बात  नहीं  कह  रहा  म  ने  दूसरे सदन  में  कहा  था
 :

 हमें  रिश्वत

 हूं
 ।

 इस  विषय  में  हमें  सामान्य  बुद्धि  से  काम  देने  वालों  का  तथा  faa  लेने  वालों  का

 लेना  चाहिये  ।  लोग  तो  कह  देते  हैं  कि  ऊपर  एक  प्रकार  का  सामाजिक  बहिष्कार  करना
 से  ले  कर  नीचे  तक  सभी  सरकारी  लोग  भ्रष्ट

 a.  चाहिये  |  उनसे  बिल्कुल  सम्बन्ध  नहीं  रखना
 ह

 चाहिये  ।  उनके  घर  नहीं  जाना  चाहिये  ।

 उनके  निमन्त्रण  नहीं  स्वीकार  करने  चाहियें  ।

 इन  तराइयों  के  विरुद्ध  जनमत  संगठित  तो  उस  ददा  में  ग्रुप  भष्टाचार को  समाप्त

 किया
 जाना  है

 ।
 मान  लीजिये  किसी  व्यक्ति  होते  पायेंगे  |  यह  कहने  मात्र  से  भ्रष्टाचार

 का
 लड़का  पुलिस  विभाग  में  नौकर  है  समाप्त  नहीं  होगा  कि  देश  में  समस्त  सरकारी

 वह
 पहली  बार  रिश्वत  लाता हैं  aa  भ्रष्ट  हें  ।  प्रभाव  हमें  चाहिये  कि

 लीजिये  वह  एक  हज़ार  रुपय  लाता  है  कौर  इस  विषय  में  तनिक  विवेक  से  कार्य  लें  तथा

 अ्रपने  पिता  या  माता  या  स्त्री  को  दे  देता  है  ।  इस  बुराई
 को

 सही  तरीक़े  से  दूर  करें
 ।

 तो
 ऐसे  कितने  पिता  होंगे  जो  उससे  यह

 कहेंगे
 :

 तेरा  मुंह  नहीं  देखना  चाहता  ;
 सभापति  महोदय  :  प्रदान  यह  है  कि  :

 संबोधित  रूप
 तूने  हमारी  इज्जत  खाक  में  जा

 पारित  किया  जाये  ी मेरे  घर  से  निकल  जाਂ  ?  बल्कि  इसके

 रीत
 वह

 दिन
 तो  कुटुम्ब  में

 एक
 खुशी  का  दिन

 प्रस्ताव  स्वीकृत  उ्झ्ा  |

 होगा
 ।

 गराज  घर
 में

 १०००
 रुपये  आये  हैं

 ।  इसके  पश्चात  सदन  की  बैठक  बुधवार

 शायद
 स्त्री  कहेगी  में  एक  नेकलेस  ३०  जुलाई  १९५२  को  सवा  आठ  बज  तक  के

 का  लूंगी  ।
 पिता  कहेगा :  में

 लिये  स्थगित  हो  गई  |

 age हिए  एला


